




 ‘आह्वान’ विपर्यय के इस कठिन अँधेरे दौर 
में क्रान्ति के नये ससं्करण की तैयारी के लिये युवा 
वर्ग का आह्वान करता है। यह एक नूतन क्रान्तिकारी 
नवजागरण और प्रबोधन का शंखनाद करता है। 
यह नयी क्रान्ति की नेतृत्वकारी शक्ति के निर्माण 
के लिये, उसकी मार्गदर्शक वैज्ञानिक जीवनदृष्टि 
और इतिहासबोध की समझ कायम करने के लिये 
और भारतीय क्रान्ति के रास्ते की सही समझदारी 
कायम करने के उद्देश्य से विचार-विनिमय और 
बहस-मुबाहसे के लिये आम जनता के विवेकशील 
बहादुर युवा सपूतों को आमंत्रित करता है। 
‘आह्वान’ क्रान्ति की आत्मा को जागृत करने की 
ज़रूरत का अहसास है। यह एक नयी क्रान्तिकारी 
स्पिरिट पैदा करने की तड़प की अभिव्यक्ति है। लोग 
यदि लोहे की दीवारों में कैद; नशे की गहरी नींद 
सो रहे हैं, तब भी हमें लगातार आवाज़ लगानी ही 
होगी। नींद में घुट रहे लोगों के कानों तक लगातार 
पहुचँती हमारी आवाज़ कभी न कभी उन्हें जगायगी 
ही। भूलना नहीं होगा कि एक चिगारी सारे जंगल 
को आग लगा सकती है। ‘आह्वान’ ऐसी ही एक 
चिगारी बनने को सकंल्पबद्ध है।
 ‘आह्वान’ ज़िन्दगी के इस दमघोंटू माहौल को 

बदलने के लिये तमाम ज़िन्दा लोगों का आह्वान 
करता है। यह उन सभी का आह्वान करता है जो 
सही मायने में नौजवान हैं। जिनमें व्यक्तिगत स्वार्थ, 
कायरता, दुनियादारी, धन लिप्सा, कैरियरवाद 
और पद-ओहदे-हैसियत-मान्यता की गलाकाटू 
प्रतिस्पर्धा के ख़िलाफ़ लड़ने का माद्दा और ज़िद 
है, जिनकी रगों में उष्ण रक्त प्रवाहित हो रहा है। 
जो न्याय, सौन्दर्य, प्रगति और शौर्य के पुजारी हैं। 
‘आह्वान’ जनता की सेवा में लग जाने के लिये, 
मेहनतकश अवाम में घुलमिलकर उसकी मुक्ति 
का परचम थाम लेने के लिये ऐसे ही नौजवानों का 
आह्वान करता है। सामाजिक क्रान्तियों की कठिन 
शुरुआत की चुनौतियों को स्वीकारने के लिये 
पहले जनता के बहादुर युवा सपूत ही आगे आते हैं। 
इतिहास के रथ के पहिय नौजवानों के उष्ण रक्त से 
लथपथ हुआ करते हैं।
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पाठक मंच 

पत्रिका को नियमित कीजिय
आदरणीय संपादक महोदय, मैं आह्वान का नियमित 

पाठक हू।ँ मैं इस पत्रिका को काफ़ी पसंद करता हू।ँ इसमें छपने 
वाल प्रत्येक लेख मझु ेप्रेरित करते हैं। आज पूँजीवादी व्यवस्था 
में मीडिया, जो परूी तरह से पूँजीपतियों के हाथों बिक चकुी ह ै
खलु कर इन बड़ी चनुावबाज पार्टियों के पक्ष में खड़ी होती 
ह।ै जो आज दशेभक्ति को सरकार भक्ति से जोड़ने का काम 
कर रही ह।ै ऐसे समय में आह्वान जनता का पक्ष लेते हुए इस 
सड़ती व्यवस्था का आलोचनात्मक विश्लेषण करता ह ै एवं 
इसके आमलूचलू परिवर्तन की बात करता ह।ै

लेकिन, काफी खदे के साथ, कहना पड़ रहा ह ैकि आह्वान 
पिछले एक वर्ष से प्रकाशित नहीं हुआ ह।ै मझु ेइसका बेसब्री से 
इतंज़ार ह।ै आपसे निवेदन ह ैकि अगले अकं को जल्द से जल्द 
प्रकाशित करें। इस ख़त के साथ मैं आह्वान को समर्पित अपनी 
लिखी एक कविता भी भजे रहा हू।ँ

		  बगावत
हमारी कलम जब जब उठती ह ै,
बगावत लिखती ह ै
बगावत, इसंान का इसंान के शोषण के खिलाफ़,
अमीरों का गरीबों के दोहन के खिलाफ,
झगु्गियों में दहाड़ती 
भखुमरी के खिलाफ़, 
भीड़ में मडँराती
बेरोज़गारी के खिलाफ़
मजदरूों और किसानो में आग भड़काती ह।ै
क्योंकि हमारी कलम जब-जब उठती ह ै
बगावत लिखती ह।ै
गमु हुई भीड़ में
आवाजें बरसाती ह।ै
बझु गए दिलों में 
शोलें भड़काती है
सोयी हुई जनता की
आखँें खजुाती ह।ै
खोये हुए लोगों में
उम्मीदें जगाती ह।ै
कि जीने के लिए पहले मरना पड़ता ह।ै
कि अपने हक़ के लिए पहले लड़ना पड़ता ह।ै
कि आखँें बंद करने से , आसँ ूनहीं रुकते।
कि पत्थरों को पजूने से, पेट नहीं भरते।
भखू की आग से,

विद्रोह दहकता ह।ै
क्योंकि हमारी कलम जब जब उठती ह ै
बगावत लिखती ह।ै

		  धन्यवाद सहित, केशव, पटना

हमारी कैसी आज़ादी?
बिच्छु ओ ंके डंक,
साँपों ने अपनी कुण्डलिया छोड़ दी
तो बिच्छु ओ ंने कुर्सी को आ घरेा
फर्क  क्या रहा
साँप भी डसते थे
डंक बिछुओ ंने भी मारने 
शरुू कर दिए
साँपों ने अपना जहर उगला
बिच्छु ओ ंने भी नहीं हटाई नजरें उस पर से
कि कहीं खो न जाये
मिट्टी में
बिच्छु ओ ंने सींचा उसे 
और उग आया वह 
जमीं पर
लाशों के रूप में
खनू के रूप में
हवसों के रूप में
मातमों के रूप में
चीखों के रूप में
प्यास के रूप में
और प्यास भी ऐसी 
जो बझुी 
अपनों के ही खनू से
बिच्छु ओ ंने मनाये जश्न 
साँपों को बिल छोड़ने पर
लोगों के खनू से 
खलेी होलियाँ 
बिच्छु ओ ंने
अल्लाह और राम ने भी उठा लिए खजंर
और हो गया अलग कतरा-कतरा खनू 
जो सदियों से एक ही प्रवाह में बह रहा था
अल्लाह-राम को बाँट दिया
आज उन्ही के बीच आ गयी कँटीली तारें
पश्चिम में अल्लाह
परू्व में राम
ले आए अस्तित्व में बिच्छु
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'आह्वान' के पाठकों  से एक अपील
दोस्तो, 
'आह्वान' सारे  देश में चल रह ेवैकल्पिक मीडिया के प्रयासो ंकी एक कड़ी है। हम सत्ता प्रतिष्ठानो,ं फ़ण्डिंग एजेंसियो,ं 

पूँजीवादी घरानो ंएवं चुनावी राजनीतिक दलो ंसे किसी भी रूप में आर्थिक सहयोग लेना घोर अनर्थकारी मानत ेहैं। हमारी दृढ़ 
मान्यता ह ैकि जनता का वैकल्पिक मीडिया सिर्फ़  जन संसाधनो ंके बतू ेखड़ा किया जाना चाहिए।

एक लम्बे समय से बिना किसी क़िस्म का समझौता किये 'आह्वान' सतत प्रचारित-प्रकाशित हो रही ह।ै आपको मालूम हो कि 
विगत कई अकंो ंसे पत्रिका आर्थिक संकट का सामना कर रही ह।ै ऐसे में 'आह्वान' अपने तमाम पाठको,ं सहयोगियो ंसे सहयोग 
की अपेक्षा करती ह।ै हम आप सभी सहयोगियो,ं शुभचिन्तको ंसे अपील करत ेहैं कि वे अपनी ओर से अधिकतम सम्भव आर्थिक 
सहयोग भेजकर परिवर्तन के इस हथियार को मज़बतूी प्रदान करें। आप- 1- आजीवन सदस्यता ग्रहण कर सहयोग कर सकत े
हैं। 2- अपने मित्रों  को 'आह्वान' की सदस्यता दिलवायें। 3- 'आह्वान' के मद में आर्थिक सहयोग भेजें। और 'आह्वान' के वितरण 
में लगे सहयोगियो ंसे अपील ह ैकि वे पत्रिका की भुगतान राशि यथासम्भव शीघ्र प्रेषित कराने की व्यवस्था करें।

आप अपना सहयोग/सदस्यता राशि निम्नलिखित खाता नं। में भी प्रेषित कर सकत ेहैं। यह ज़रूरी ह ैकि आर्थिक सहयोग 
भेजत ेसमय हमें सूचित अवश्य कर दें।

प्रति - मकु्तिकामी छात्र ों-यवुाओ ंका आह्वान, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, खाता नं-  21360100010629
साभिवादन,

सम्पादक

पाक और हिन्द
और मनाये जश्न बिच्छु ओ ंने
मासमूों के खनू से
नाजायज सम्बन्ध
फिर कुए ँमें लाशें
जिन स्तनों से दधू बहना था
बहा खनू वही छातियों से
बही खनू की नदियाँ
खबू लगाई डुबकियाँ बिच्छु ओ ंने
आज भी मौज ह ै
बिच्छु ओ ंकी
आज भी मारते हैं डंक
और बनते हैं शरीफ 
और बनाते हैं उल्लू
हमारा खनू बहा
नदियाँ भी हमारे ही खनू की
चीखें भी हमारी
रैड क्लिफ भी हमारे ही दिलों पर
कुर्सी बिच्छु ओ ंके पास
आज़ादी भी उनकी ही
हमारी कैसी आज़ादी
रूह कँपकापती  है
आज भी
47 के नाम से!!
			   - गरुदास सिधानी
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देश में बढ़ती 
असमानता  

और नरेंद्र मोदी 
का नग्न प्रहसन  

	 ग़रीबी और बेरोजगारी के संकट के बीच फासीवादियों 
का नंगा प्रहसन जारी ह।ै बेशर्मी और नग्नता के लिए भाषा में 
जितने महुावरे हैं वे नरेन्द्र मोदी और संघियों के लिए अपरू्ण 
प्रतीत होते हैं। वर्ल्ड इकनोमिक फोरम में इक्कट्ठा हुए लटेूरों 
की सभा में मोदी भी अपने दशे के पूँजीपतियों की टोली के 
साथ पहुचँा। जिस समय दावोस में बैठक चल रही थी बवाना 
में पटाख े के गोदाम में आग लगने से 17 से अधिक मजदरूों 
की मतृ्यु हो चकुी थी। इस वीभत्स हत्याकाण्ड के बाद अभी 
बवाना से इस आग के धएु ँकी चादर बवाना से हटी भी न थी 
कि मोदी ने दावोस में कहा कि वह पूँजीपतियों के लिए  'लाल 
फीताशाही' यानी श्रम काननूों की सभी अड़चनों को दरू कर 'रेड 
कारपेट' बिछा रहा ह।ै जिसका अर्थ था कि दशेी और विदशेी 
पूँजीपतियों के लिए भारत के बाज़ार खलेु हैं। भारत के मज़दरूों 
के शरीर को सिक्के  में ढालिए, सरकार मज़दरूों के लिए बने 
हर श्रम काननू को हटा दगेी। पिछले एक साल में बवाना में हर 
दिन 4 फैक्टरियों में आग लगी ह।ै और न जाने कितने ही लोग 
मारे गए हैं। पर इन मौतों के ऊपर ही भारत के पूँजीपति मनुाफा 
कमाते हैं। बवाना हत्याकाण्ड के बावजदू बेशर्मी से लटू का 
खलुा न्योता दनेे वाली फासीवादी सरकार के नेताओ ंके महु ँसे 
आश्वित्ज़ की गंध आती ह।ै फॉक्स वागन में आश्वित्ज़, दचाऊ, 
बेर्गेंन-बेल्सेन यातना कैम्प से भखू ेपेट मजदरूों को मर जाने तक 
काम करवाया था। यह दृश्य अभी तक भारत में पैदा नहीं हुआ 
ह ैपरन्तु बवाना जैसी फेक्टरियाँ उन उपक्रमों और उसके ऊपर 
मोदी जैसों की बेशर्मी इनके कें चलु के नीच ेमौजदू औश्वित्ज़ 
के हत्यारों की तस्दीक कराती ह।ै ये वही लोग हैं जो गोरखपरु 
में ऑक्सीजन आपरू्ति बंद होने पर मरे सैकड़ों बच्चों की मौत 
पर दांत निपोर कर इन्हें मौसमी मौत करार दरेह ेथे। पूँजीपतियों 
के सबसे वफादार चाकर के रूप में नरेंद्र मोदी और संघ जनता 
की लटू को अपने वीभत्स रूपों तक ले जाने के लिए तैयार 
हैं। यही फासीवादी उभार का अर्थ ह।ै झठू, भव्य प्रोसेशन और 
कार्यक्रमों और दगंों के जरिये मलू मदु्दों को हाशिये पर लगाने की 
रणनीति में संघ हिटलर और मसुोलिनी का सक्षम वारिस साबित 
हुआ ह।ै इतिहास के आगे बढ़ने के साथ फासीवाद के रूप में 
बदलाव आया ह।ै फासीवादी राजनीति ने इतिहास से शिक्षा ली 
ह ैऔर खलेु-नंगे रूप की जगह ज्यादा वर्चस्वकारी तरीकों को 
अपनाया ह।ै संसद और संवैधानिक संस्थाओ ंके आवरण को 
ओढ़ कर अपनी नीतियों को लाग ूकिया ह।ै हालाकि मोदी लहर 
की गिरावट के संकेत गजुरात चनुाव और राजस्थान उपचनुाव 
में दखे ेजा सकते हैं परन्तु मोदी लहर की गिरावट या इसके पतन 
का अर्थ फासीवाद का पतन नहीं ह।ै इसकी जड़ें सामाजिक 
तौर पर लगातार मजबतू हो रही हैं। धर्म और जातिगत दगंों 
के पीछे ये असल मदु्दों को धमूिल करने में सफल हो रह े हैं। 
बेरोज़गारी, गरीबी और महगँाई के कारण  जनता में सलुग रह े
गसु्से को व्यवस्था के खिलाफ कें द्रित होने से रोकने के लिए संघ 

 अपनी ओर से
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मशीनरी कासगंज सरीख ेदगंे आयोजित कराती ह।ै पर दावोस 
में पहुचँने से पहले संघ का प्रधान मतं्री अपनी भाषा और तेवर 
में बदलाव कर शान्ति का मसीहा होने का अभिनय करता ह ै। 
	जि स समय दावोस में मोदी पूँजीपतियों, रसोइयों और 
बॉलीवडु के भाड़ों को लेकर भारत में निवेश करने व विकसित 
दशे से तक्नोलॉजी के लिए चिरौरी-मिन्नतें कर रहा था, 
ऑक्सफेम ने विश्व स्तर पर असामनता की एक रिपोर्ट प्रकाशित 
की। इस रिपोर्ट ने आकँड़ों के जरिये यह प्रदर्शित किया कि ग़रीब 
आबादी को आसँओु ंके समन्दर में धकेलकर ऐयाशी की मीनारों 
में अमीरजादों की जमात बैठी ह।ै यह रिपोर्ट भले पूँजीवाद की 
पैरवी करती ह ै और थॉमस पिकेटी सरीख े उदारवादी लेखक 
के उपदशेों को पेश करती ह।ै यानी कल्याणकारी राज्य को 
स्थापित कर असामनता को कम करने की पैरवी करती ह।ै परन्तु 
सवाल भले या बरेु पूँजीवाद का नहीं बल्कि पूँजीवाद का ह।ै इस 
असमानता को ख़त्म करने के लिए पूँजीवाद को ख़त्म करना होगा। 
ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनसुार बीते साल भारत की महज एक 
प्रतिशत आबादी ने  पैदा हुई सम्पत्ति के 73 फीसदी हिस्से पर 
कब्ज़ा जमाया ह।ै यह पिछले साल के आकँड़ें, करीब 58 प्रतिशत, 
से बेहद ज्यादा ह।ै इस एक प्रतिशत में शयेर बाज़ार के सबसे बड़े 
गिद्ध, बड़े औद्योगिक घराने और बैंकों के मालिकान शामिल हैं 
जिन्होंने आर थ्िक संकट से जझू रही पूँजीवादी व्यवस्था में भी 
बेशमुार धन दौलत जटुाई ह।ै इस संकट की घड़ी में भी अमीरों 
की दौलत दिन-दोगनुी रात-चौगनुी हो सके इसलिए ही दनुिया 
भर के अमीर अपने दशेों में फासीवादी या दक्षिणपन्थी सरकारों 
का समर्थन कर रह ेहैं। नोटबन्दी, जीएसटी, कोर्पोरेट लोन माफ़ी 
की पूँजी परस्त नीतियों और श्रम काननूों पर हमले कर मोदी 
सरकार ने भी यह कारनामा कर दिखाया ह।ै बेरोज़गारी के भयंकर 
आलम में मोदी सरकार नौकरियाँ ख़त्म कर रही ह।ै पिछले 5 
साल से खाली 5 लाख पदों को सरकार ख़त्म करने जा रही ह।ै
केन्द्र और राज्यों के स्तर पर क़रीब बीसियों लाख पद खाली हैं। 
भाजपा के दिग्गजों ने कभी एक करोड़ तो कभी दो करोड़ रोज़गार 
दनेे के चनुावी जमुले उछाल थे किन्तु साढ़े तीन साल बीत जाने 
के बाद आधिकारिक श्रम ब्यूरो के आकँड़ों के मतुाबिक सिर्फ  5 
लाख नयी नौकरियों को जोड़ा गया ह।ै वर्ष 2012 में भारत की 
बेरोज़गारी दर 3.8 प्रतिशत थी जो 2015-16 में 5 प्रतिशत पहुचँ 
गयी। श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण 2013-14 और 2015-16 के बीच 
37.4 लाख नौकरियों की कमी दर्शाता ह।ै इपीडब्ल्यू पत्रिका के 
एक लेख के मतुाबिक रोज़गार में कमी 53 लाख तक पहुचँ गयी 
ह।ै केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय के आकँड़ों के मतुाबिक वर्ष 2015 
और 2016 में क्रमश: 1.55 लाख और 2.31 लाख (पिछले 
आठ सालों में सबसे कम) नयी नौकरियाँ सजृित हुई।ं 2017 में 
नयी नौकरियाँ का सजृन तो दरू करीब 15 लाख नौकरियाँ सिर्फ  
2017 के पहले 4 महीनों में ख़त्म हो गयीं। यह वही समय ह ै
जब अम्बानी, टाटा और दशे के धनपतियों की आय में दोगनेु 

से ज्यादा की वदृ्धि हुई। अमित शाह के बेटे की कम्पनी ने शदु्ध 
16000 गनेु का मनुाफा कमाया। नरेंद्र मोदी ने बेरोज़गारी की 
इस भयंकर हालात पर नौजवानों का मज़ाक उड़ाते हुए कहा 
कि 200 रूपये की दिहाड़ी पर पकौड़ा बेचना रोज़गार ह!ै वह 
जी न्यूज़ के चनैल पर बोल रहा था कि 2017 में 70 लाख 
नौकरियाँ जोड़ी गयी हैं। यह एक कोरा झठू ह।ै दरअसल यहाँ 
वह इपीएफ विभाग में जोड़े गए नामों को रोज़गार सजृन बता 
रहा था। परन्तु पिछले साल से ही सरकार ने एक अभियान के 
तहत दशे भर में सभी कार्यरत मजदरूों के नाम इपीएफ विभाग 
में दर्ज करवाने का अभियान चलाया था जिसे नोटबन्दी और 
जीएसटी के कारण छोटे फैक्टरी और गोदाम मालिकों के लिए 
यह पंजीकरण मजबरूी बन गया। 70 लाख लोगों में ज़्यादातर 
नाम ऐसे लोगों के हैं जो लम्बे समय से उस फैक्टरी में कार्यरत 
थे। यह भी नरेंद्र मोदी की झठूों की लिस्ट में नया झठू था।
	 "काला धन" ख़त्म करना, "डिजिटलीकरण" करना, 
"एक दशे एक कर" के जमुलों को अब सरकार के मतं्री भी नहीं 
दोहरा रह ेहैं।  बजट से पहले पेश किये गए आर थ्िक सर्वेक्षण 
में अर्थव्यवस्था को लेकर दिखाई गयी तमाम हसीन गप्पबाजी 
के इतर ठोस सच्चाई को बयाँ करते हुए आकँडें भी पेश किये 
हैं। वास्तविक उजरत घट रही ह।ै पर्यावरण बदलाव के चलते 
आने वाल समय में खतेी से आय को 25 प्रतिशत तक घाटा 
हो सकता ह।ै यानी आने वाल समय में खतेी का संकट और 
गहराने वाला ह।ै सरकार अपनी रिपोर्टों को कितना भी गलुाबी 
बनाकर पेश करे असल में आज आर थ्िक संकट से पैदा हुई 
बेरोज़गारी, गरीबी और भखूमरी और दसूरी तरफ मटु्ठीभर 
अमीरजादों की अयाशी छिपाए नहीं छिप रही ह।ै असल में 
यही पूँजीपतियों के लिए 'अच्छे दिन' का वायदा ह ैजिसे मोदी 
2014 में लोकसभा में प्रचारित कर बहुमत जीता था। जनता को 
बेरोज़गारी, भखूमरी, महगंाई के पहाड़ के नीच ेदबाकर कुछ चदं 
पूँजीपतियों की नग्नतम सेवादारी ही नरेंद्र मोदी की सरकार की 
उपलब्धि ह।ै बेरोजगारी आज अपने सबसे भयंकरतम स्तर पर 
ह।ै इन परिस्थितियों से ध्यान भटकाने के लिए कासगंज जैसी 
घटना को अजंाम दिया जाता ह।ै जिससे कि लोग बेरोज़गारी की 
जगह नफरत की राजनीति में उलझ जाए।ँ गजुरात चनुाव और 
राजस्थान के उपचनुाव के नतीजों से साफ़ हो चकुा ह ैकि लहर 
नीच ेउतर रही ह।ै इस कारण संघ मशीनरी 2019 के चनुावों 
के लिए तैयारी कर रही ह।ै 2018 में जमुलों के साथ दगंों के 
आयोजन की रणनीति पर जमकर अमल किया जाएगा। यही 
समय ह ैजब हमें महेनतकशों को गोलबंद करना होगा। क्योंकि 
पूँजीपति तो मोदी सरकार में अपना रुख रख चकेु हैं। भाजपा को 
पिछले साल सभी चनुावी ट्रस्ट द्वारा मिल चदं ेका करीब 89 
प्रतिशत हिस्सा मिला ह।ै अब हमें जनता की जझुारू एकजटुता 
कायम करनी होगी और फासीवाद के इस काल नाग को कुचलने 
के लिए जनता के बीच इन्कलाब का पैगाम ले जाना होगा।

l



मकु्तिकामी छात्रों-यवुाओ ंका आह्वान • जनवरी-फ़रवरी 2018 • 6

 सामयिकी 

दशे भर में सामाजिक तानेबाने के फासीवादीकरण की 
प्रक्रिया बढ़ती जा रही ह।ै बीते साल इस प्रक्रिया को लक्षित 
करने वाली अहम घटनाए ँघटी हैं, इन घटनाओ ंसे कुछ ज़रूरी 
सबक हासिल करना ज़रूरी ह।ै राजमसन्द में अफराजलु को 
मसुलमान होने के नाते मारना और इस घटनाक्रम की वीडियो 
को मसुलमानों को चतेाने के लिए सोशल मीडिया पर डालना; 
भीमा-कोरेगाँव की याददिहानी पर जातीय हिसंा; पहल ूखान 
का क़त्ल और उसके कातिलों का अदालत के निर्देश पर 
एक-एक करके जेल से बरी होना; सपु्रीम कोर्ट का सभी अहम 
फैसलों को कें द्र में बैठी फासीवादी सरकार के पक्ष में दनेा; 
सत्ता से निष्पक्ष प्रतीत होने वाल सभी संस्थानों का फासीवादी 
राजनीति के मातहत आना अलग-अलग कोण से फासीवाद के 
विस्तारित होते खाके को खींचती हैं। हालाकि गजुरात चनुाव 
में भाजपा की मशु्किल से हासिल की हुई जीत उतरती हुई 
मोदी लहर को दिखाती ह ैपरन्तु यह फासीवाद की अवनति 
कत्तई भी नहीं ह।ै चनुाव में भाजपा की हार का फासीवाद के 
बढ़ते विस्तार में फर्क  करना ज़रूरी ह।ै हमें इनमें से महत्वपरू्ण 
घटनाओ ंका अध्ययन कर संघ की समाज में फैलती जड़ों का 
सटीक विश्लेषण करना होगा जिससे हम इसे नेस्तनाबदू करने 
की रणनीति बना सकें  व चनुाव के जरिये फासीवाद को हारने 
के भ्रम में न उलझें। 

गोएबेल्स-हिटलर के सबसे सक्षम छात्र हैं 
भारतीय फासीवादी

आम जन के बीच संघ के विस्तार में प्रचार की अहम 
भमूिका ह।ै इस प्रचार ने निम्न मध्य वर्ग की कल्पना को बाँधने 
का काम किया ह।ै सोशल मीडिया पर झठूी और साम्प्रदायिक 
ख़बरों के तानेबाने को संघ ने दशे भर में फैलाया ह।ै इस प्रचार में 
तमाम मीडिया घराने संघ के सहायक साबित हुए हैं। रिपब्लिक 
टीवी, टाइम्स नाउ, न्यूज़ एक्स जैसे तमाम न्यूज़चनैल खलुकर 
नरेन्द्र मोदी का गणुगान कर रह ेहैं व हर किस्म के प्रतिरोध को 
राष्ट्र विरोधी आवाज़ में अपचयित कर रह ेहैं। प्रचार के उपयोग 
व फासीवादी राजनीति के आम दाव-पेंच में भारतीय फासिस्ट 
गोएबल्स-हिटलर के सबसे सक्षम छात्र साबित हुए हैं। प्रचार के 
जरिये निम्न-मध्य वर्ग के टूटे सपनों से उपजे गसु्से को मसु्लिमों 

के प्रति नफरत में तब्दील करना व साथ ही प्रचार को भय के 
प्रसार के वास्ते इस्तेमाल किया ह।ै इसका उदहारण राजमसन्द 
में शम्भू लाल रेगर द्वारा अफराजलु को मसु्लिम होने के नाते 
मौत के घाट उतारना और इसे दशे के मसु्लिमों के लिए सबक 
के रूप में फैलाना ह।ै इस घटना में शम्भू लाल ने संघी नेताओ ं
द्वारा फैलाई जा रही नफरत को दोहराया जिसे वह लम्बे समय से 
व्हाटसएप्प व अन्य सोशल मीडिया के  माध्यम से प्राप्त कर रहा 
था। सोशल मीडिया पर भयंकर दर से संघ अपने विचारों को 
फ़ैलाने का काम कर रहा ह ैयह घटना उसकी ही फसल ह।ै झठूी 
ख़बरों के तानेबाने के बरक्स आज हमें सच्चाई बताने के अपने 
माध्यम खड़े करने होंगे। आज जितना भी जनवादी स्पेस बचा 
हुआ ह ैहमें अपनी परूी शक्ति झोंककर सोशल मीडिया, जन 
मीडिया के जरिये, जन अभियानों के जरिये अपने विचारों को 
जनता के हर संस्तर तक पहुचँाना होगा। संघ के आज़ादी परू्व 
गद्दारी के इतिहास को जनता के बीच ले जाने से लेकर भाजपा 
और संघ के नेताओ ंके भ्रष्टाचार, कूकृत्यों को जनता के बीच 
ले जाना चाहिए। इनकी स्त्री विरोधी, दलित विरोधी मानसिकता 
की पोल खोलनी होगी। दगंों की राजनीति का पर्दाफाश कर 
जनता की जझुारू जनएकजटुता का प्रचार प्रसार करना होगा। 
लवजिहाद, घर वापसी सरीख ेअभियानों को अपने प्रचार के 
दम पर निष्फल बनाना होगा। राजमसन्द की घटना इनके प्रचार 
तंत्र की व्याप्त जड़ की ताकीद करती ह।ै 
फासीवाद को पहचान की राजनीति के जरिय 

नहीं हराया जा सकता है
इस घटना की पड़ताल करना अन्य नज़रिए से भी ज़रूरी  

ह।ै आज तमाम प्रगतिशील संगठन वैचारिक दिवालियेपन के 
चलते हिदंतु्व के बरक्स दलित-मसु्लिम एकता की बात करते 
हैं। परन्तु इस घटना ने इस विचार के खोखलेपन को उजागर कर 
दिया ह।ै रेगर खदु दलित जाति से आता ह।ै यह घटना संघ की 
दलित व आदिवासी जातियों को हिन्दू धर्म के अतंर्गत लाने 
व दगंों में इस्तेमाल करने की रणनीति को दिखलाती ह ै जिसे 
वे गजुरात में लाग ूकर चकेु हैं। 2002 गजुरात के नरसंहार में 
मसु्लिम बस्तियों के हमलावरों में भीड़ का बड़ा हिस्सा दलित 
जातियों व आदिवासी जातियों का था। दलित योद्धाओ ं के 

फासीवाद को मात देने का रास्ता इंक़लाब से 
होकर जाता है चुनावी राजनीति से नही!ं

l सनी
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मिथक गढ़कर उन्हें हिन्दू संस्कृति  में सोखने का प्रयास संघ 
लम्बे समय से कर रहा ह।ै राजस्थान के राजमसन्द की घटना इस 
राजनीति का ही प्रतीक ह।ै पहचान की राजनीति को व्यवहार 
में उतारकर हम जनता को कमज़ोर करेंगे और उसे हिस्सों में 
विभाजित करेंगे। संघी जनता को जिन पहचानों में बाँट दनेा 
चाहते हैं हम दलित -मसु्लिम अस्मिता आधारित एकता की 
बात कर अन्य पहचानों को मजबतू करेंगे व अतंतः संघ की 
फासीवादी राजनीती के लिए भरण पोषण का काम करेंगे।

दलित-मसु्लिम अस्मिता आधारित एकता बरक्स हिदंतु्व 
की बात करना जनआन्दोलन के लिए एक आत्मघाती कदम 
ह।ै वर्गीय एकजटुता की जगह दलित अस्मिता के आधार पर 
खड़े आन्दोलन चरमरा कर गिरेंगे या दक्षिणपन्थी राजनीति 
की गोद में जा बैठेंगे। पाटीदार आन्दोलन, मराठा आन्दोलन 
और जाट आन्दोलन आर थ्िक संकट के दबाव में उठ खड़े हुए 
अस्मिता आधारित आन्दोलन हैं जो जनता के रोष को अस्मिता 
आधारित बँटवारे में अपचयित कर दतेे हैं और पूँजीवादी 
व्यवस्था के कारण पैदा हुई बेरोज़गारी, गरीबी और महगंाई पर 
पर्दा डाल दतेे हैं। सबसे ज़रूरी सबक यह ह ैकि फासीवाद को 
पहचान की राजनीति के जरिये नहीं हराया जा सकता ह ैबल्कि 
यह इससे और मजबतू होगा।

कथित रूप से भीमा-कोरेगाँव में ब्रिटिश हुकूमत के मातहत 
हुए पेशवा से यदु्ध में दलित सैनिकों की सैन्य टुकड़ी की जीत 
को पेशवा बनाम दलित बनाकर पेश करना इस आत्मघाती 
कदम का ही नतीजा ह।ै इस प्रयोजन के बाद हुई हिसंा ने भी 
पेशवा या मराठा बनाम दलित का रूप दनेे में संघी ब्रिगेड सफल 
हुई। इन फासीवादी ब्रिगेड को वर्ग के आधार पर संगठित जाति-
विरोधी आन्दोलन ही हरा सकता ह।ै 

फासीवाद और चुनाव
मौजदूा दौर में फासीवाद के खिलाफ मजदरू वर्ग को 

संगठित करने के प्रयास में क्रान्तिकारियों की रणनीति का 
दिवालियापन सबसे अधिक चनुावी राजनीति के व्यवहार में 
दिखता ह।ै इसका ताजा उदहारण गजुरात चनुाव ह।ै इस चनुाव 
में कांग्रेस को जिताने के लिए भारत के संसदीय वामपन्थ और 
तमाम प्रगतिशील बदु्धिजीवियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा 
दिया। उनके लिए फासीवाद को चनुाव में लड़कर हराया जाना 
सम्भव प्रतीत होता ह।ै भारत के इन ''क्रान्तिवीरों'' को अपने 
हिरावल के तौर पर कांग्रेस के साहबजाद ेराहुल गाँधी नज़र आ 
रह ेहैं। इस समझदारी ने काफी भ्रम पैदा किया ह।ै राजमसन्द 
जैसी घटनाओ ंपर महज टोकन विरोध करने के बाद घरों में 
बैठ जाने वाल मध्य वर्गीय ''क्रान्तिकारी योद्धाओ'ं' को 2014 
के बाद से सिर्फ  चनुाव के जरिये फासीवाद को हराने का सपना 
दिख रहा ह।ै गजुरात चनुाव में हार के बाद कई ंलोगों को सदमा 
लगा पर कई ंअभी भी बावरे होकर इस रणनीति को 2019 में 

पनुः लाग ूकरने की सोच रह े हैं। गजुरात चनुाव का विस्तार 
से विश्लेषण कर हमें चनुाव के जरिये फासीवाद को हराने का 
गलुाबी सपना दखेने वालों से अलग आज नौजवानों के आगे 
एक स्पष्ट रास्ता तय करने का आह्वान करना होगा।

  गजुरात और हिमाचल प्रदशे चनुाव के नतीजे आ चकेु 
हैं। भारत के बड़े पूँजीपति वर्ग ने असमाधये ढाँचागत संकट 
में धसंी पूँजीवादी व्यवस्था में अपने मनुाफे को बचाए रखने 
के लिए भाजपा के विकल्प को चनुा ह।ै यह बात तब स्पष्ट 
हो गयी थी जब चनुावी नतीजे के शरुूआती रुझानों में कांग्रेस 
के बढ़त लेने पर शयेर बाज़ार ने गिरावट दर्ज करवाई और 
भाजपा के जीतने पर उठान दर्ज किया। इस साल काननूी चन्दे 
में भी भाजपा को 89 प्रतिशत मिलना यह साफ़ करता ह ैकि 
मौजदूा दौर में पूँजीपति वर्ग को भाजपा सरकार की ज़रूरत ह।ै 
यह बात सर्वविदित ह ैकि गजुरात में भाजपा के खिलाफ जन-
असन्तोष मौजदू था। परन्तु इसके बावजदू भी भाजपा सरकार 
बनाने में कामयाब रही ह।ै 182 सीटों में से 99 सीटें जीतकर 
सत्ता में से पहुचँी भाजपा को इस चनुाव के दौरान हाँफना पड़ा। 
गजुरात के विकास मॉडल के नाम पर वोट माँगने की जगह 
मोदी ने खलुकर साम्प्रदायिक ज़हर फैलाया और आसँ ूबहाए। 
इस चनुाव में कांग्रेस ने एक हद तक भाजपा को चनुौती दी 
ह।ै राजनीतिक विकल्प न होने के चलते कांग्रेस को चनुने के 
इलावा जनता के पास कोई चारा नहीं ह।ै संसदीय वाम पार्टियाँ 
कांग्रेस की पूँछ पकड़कर फासीवाद को हराने का भ्रम अभी भी 
पालकर बैठे हुई हैं और इनसे अभी और कोई उम्मीद नहीं की 
जा सकती ह।ै

हमें इस चनुावी नतीजे से दो बातें समझ लेनी चाहिए। 
पहली बात तो यह कि भाजपा को चनुाव में हराने का दम अभी 
कांग्रेस में नहीं ह।ै इस चनुाव में चनुाव आयोग ने जिस तरह 
खलुकर भाजपा का पक्ष लिया ह ैउसस ेईवीएम मशीन के हकै 
होने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता ह।ै खरै जो 
नतीजे हमारे सामने हैं उससे इस वोट के आधार पर अगर हम 
निष्कर्ष निकालें तो यह साफ़ ह ैकि ग्रामीण आबादी के बीच 
भाजपा सरकार की साख घट रही ह ैऔर कुल मिलाकर मोदी 
की लहर नीच ेआ रही ह।ै चनुाव के नतीजों को अगर तमाम 
कोणों से दखेें तो इसके सार तक पहुचँा जा सकता ह।ै सबसे 
पहले तो यह कि चनुाव में भाजपा को सबसे ज्यादा चनुौती 
ग्रामीण क्षेत्र में मिली जहाँ कांग्रेस ने इस चनुाव में 2012 के 
मकुाबले बढ़त बनायी ह ैउसका सबसे बड़ा हिस्सा सौराष्ट्र क्षेत्र 
से आता ह।ै इस इलाके में 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी रहती 
ह ैतथा यही क्षेत्र पाटीदार बहुल भी ह।ै कांग्रेस ने पाटीदारों की 
आबादी के 20 प्रतिशत से ज्यादा आबादी वाली सीटों पर भी 
पिछले साल के मकुाबले बढ़त पायी ह।ै शहर की आबादी 
के अन्दर कांग्रेस भाजपा के आधार को नहीं तोड़ पायी ह।ै 
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वहीं इस चनुाव में करीब 10 सीटों पर भाजपा का कांग्रेस से 
जीत का फासला 900 वोटों से ज्यादा नहीं था और इनमें से 
ज़्यादातर सीटों पर नोटा को मिलें वोटों की संख्या इस फासले 
से ज्यादा थी। भाजपा के प्रति असंतोष को कांग्रेस झकुा पाने 
में असफल रही ह।ै शहरी आबादी में मध्यवर्गीय आबादी ने 
नोटबन्दी और जीएसटी की मार झलेकर भी मोदी की नीतियों 
को स्वीकारा ह।ै इस आबादी के ऊपर मोदी के घड़ियाली आसँ ू
और साम्प्रदायिक ज़हर ने भी असर किया जिसका आधार 
आरएसएस के लम्बे ज़मीनी काम के जरिये खड़ा किया गया ह।ै 
चनुाव के दौरान संघ का व्यापक तंत्र भाजपा की बथू स्तर की 
कमटेियों की मदद करता ह ैजो कांग्रेस तमाम पैसा लगाकर भी 
हासिल नहीं कर सकती ह।ै

गजुरात चनुाव में भारी जनअसंतोष के बावजदू भी 
कांग्रेस भाजपा को हारने में सक्षम नहीं हुई। हालाकि यह बात 
भी गौर करने लायक ह ै कि चनुाव में राहुल गाँधी ने भी खदु 
को शिव-भक्त और जनेऊधारी हिन्दू भी बताया। इस पर भी 
तमाम संसदीय वामपन्थी इसे राजनीति के नियम बताकर राहुल 
गाँधी को धर्मनिरपेक्ष और गरीबों का पक्षधर बताने में जटेु रह।े 
हालाकि वे इतिहास के सबक से कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, 
आज़ादी के बाद का इतिहास बताता ह ैकि कांग्रेस ने ही संघ की 
राजनीति को फलने-फूलने  के लिए खाद पानी दिया और उसे 
बाकायदा मदद भी की ह।ै हल्की केसरिया लाइन को लाग ूकर 
सामाजिक तानेबाने को साम्प्रदायिक तौर पर बाँटने का काम 
किया ह।ै वे यह भलू जाते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने ही बाबरी 
मस्जिद परिसर में राम की मरू्ति रखवाई थी। वे भलू जाते हैं कि 
दगंों की राजनीति को चनुावी रोटी सकने के लिए लम्बे समय से 
कांग्रेस इस्तेमाल करती हुई आई ह।ै कांग्रेस की इस राजनीति के 
ऊपर फल-फूल कर ही भाजपा का चनुावी अभियान आगे बढ़ा 
ह।ै इस चनुाव में कांग्रेस के राहुल गाँधी मन्दिर में घण्टा बजा 
रह ेथे और हिन्दू वोट को जीतने का प्रयास किया। परन्तु कांग्रेस 
के हर अवस्थिति के दक्षिण में भाजपा खड़ी हो सकती ह।ै 
नरेन्द्र मोदी ने विकास का भोंप ूछोड़कर इस बार अपने प्रचार में 
पाकिस्तान और धर्म का इस्तेमाल किया मसलन 'अहमद पटल 
को पाकिस्तान मखु्यमतं्री बनाना चाहता ह'ै, कांग्रेस के नेताओ ं
की पाकिस्तान के साथ मीटिग हुई सरीखी बातें अपने भाषण में 
बोली। मन्दिर में घटंा बजाने और खदु को पक्का हिन्दू साबित 
करने वाली राजनीति से अतंतः भाजपा ही मजबतू होगी।

दसूरी बात यह कि अगर कांग्रेस आगामी चनुाव जीत भी 
जाती ह ैतो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस बड़ी पूँजी 
का प्रतिनिधित्व करने वाली बरु्जुआ पार्टी ह,ै यह भाजपा की 
नीतियों को न तो उलटने वाली ह ैन उनकी रफ़्तार कम करेगी। 
और सड़क पर संघ और उसके अनषुांगिक संगठन मलू मदु्दों 
से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह ही कहर बरपाते रहेंगे। 

फासीवाद 2014 भाजपा की सरकार का बनाना नहीं ह।ै
हमें आगामी संघर्षों के लिए चनुाव के जरिये फासीवाद 

को परास्त करने के भ्रम को बिलकुल साफ़ कर लेना चाहिए। 
फासीवाद को चनुाव से नहीं हराया जा सकता ह।ै फासीवाद का 
जन्म इसी संसदीय गणतंत्र के खोल के भीतर से हुआ ह,ै समय 
को वापस कर इसे वापस इस खोल में नहीं डाला जा सकता 
ह।ै इसे जीव विज्ञान के उदाहरण से समझा जा सकता ह।ै कुकुन 
में से निकले नकुसानदायक कीट को पैरों के नीच ेकुचल कर 
ही ख़त्म किया जा सकता ह।ै परन्तु भारत के तमाम वामपन्थी 
बदु्धिजीवी वक्त को उलट कर नेहरु काल के 'समाजवाद' को 
लाना चाहते हैं। यह बात 2004 और 2009 के चनुाव से साफ़ 
हो चकुी ह ैजब यही सारे वामपन्थी विचारक लोग फासीवाद 
की हार का जश्न मना रह े थे तब इनकी सोच के विपरीत  
भाजपा 2014 में ज्यादा वोटों के साथ सत्ता पर पहुचँी। हमें 
यह समझना होगा कि फासीवाद निम्न मध्य वर्ग का आन्दोलन 
ह ै जिसे काडर आधारित फासीवादी पार्टी नेततृ्व दतेी ह।ै इसे 
क्रान्तिकारी पार्टी के नेततृ्व में संगठित काडर आधारित मजदरू 
आन्दोलन ही परास्त कर सकता ह।ै हमें फासीवाद से लड़ने में 
इस सबक को बिलकुल याद रखना होगा। 

हमारे सामने चुनौतिया और स्पष्ट रास्ता!
मौजदूा दौर में घटित घटनाओ ंमें तमाम प्रगतिशील ताकतों 

द्वारा गलत रणनीति को लाग ू करने से फासीवाद की लड़ाई 
में नकुसान हुआ ह।ै इन परिघटनाओ ंसे हमें यह नकारात्मक 
शिक्षा मिलती ह ैकि फासीवाद का मकुाबला किस प्रकार नहीं 
किया जा सकता ह।ै पहला यह कोई प्राच्य या प्राक आधनुिक 
परिघटना नहीं ह ैजिसे आधनुिकता के पाठ से ख़त्म किया जा 
सकता हो बल्कि यह एक आधनुिक परिघटना ह ैजो पूँजीवाद 
के सड़ने से पैदा हुई ह।ै इसे संविधान की दहुाई दकेर सरकार 
के उपक्रमों पर भरोसा रखकर नहीं हराया जा सकता ह।ै इस 
लड़ाई में अस्मिताओ ंके आधार पर लड़ाई लड़ने की राजनीति 
हर हमशेा हमारी लड़ाई को कमजोर करेगी और फासीवादियों 
को मजबतू करेगी। फासीवाद को वर्ग आधारित संघर्ष के जरिये 
ही परास्त किया जा सकता ह।ै दसूरा, फासीवाद को चनुाव के 
जरिये नहीं हराया जा सकता ह।ै भाजपा फासीवादी संगठन संघ 
का महज चनुावी मोर्चा ह।ै फासीवाद को मजदरू आन्दोलन के 
तफ़ूान के जरिये ही नेस्तनाबदू किया जा सकता ह।ै जहाँ आज 
फासीवादियों ने अपनी खदंकें  खोदी हुई ह ैवहाँ हमें पहुचँना 
होगा। जहाँ फासीवादी अपनी बात को पर्चों के जरिये, मीडिया 
के जरिये सोशल मीडिया के जरिये लेकर जा रहा ह ैहमें भी 
अपनी बात को मजदरूों, छात्रों और निम्न मध्य वर्ग में लेकर 
जान होगा। अभियानों के जरिये, सेमिनारों, आन्दोलनों के 
जरिये आज हमें अपना जोर लगाकर इस खरपतवार को उखाड़ 
फें कना होगा। l
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जाति प्रश्न, मार्क्सवाद और डॉ. अम्बेडकर की 
राजनीतिक विरासत
सुधीर धवले को एक जवाब

l अभिनव सिन्हा

बीच बहस में  

सच बोलना क्रान्तिकारी होता है। 
                                   - अन्तोनियो ग्राम्शी
नवम्बर 2017 के 'समयान्तर' में साथी सधुीर धवल का 

लेख 'जाति और भारत का इकं़लाब' पढ़ने का अवसर प्राप्त 
हुआ। इस लेख में कई गम्भीर प्रश्नों को उठाया गया ह,ै जिनका 
उत्तर दनेा आज जाति-उन्मूलन की परियोजना और साथ ही 
भारतीय समाज के सामाजिक-आर थ्िक व राजनीतिक ढाँच े
के क्रान्तिकारी रूपान्तरण के लिए अनिवार्य ह।ै यह स्वागत-
योग्य बात ह ै कि आज भारतीय राजनीतिक-बौद्धिक दायरों 
में इस प्रश्न पर संजीदगी से सोचने-विचारने के प्रयास हो रह े
हैं। श्री धवल का लेख इन्हीं महती प्रश्नों  को उठाता ह ैऔर 
इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ह ै
कि हमारी सहमति यहीं समाप्त हो जाती ह।ै इसलिए नहीं कि 
उन्होंने हमारे तर्कों के विपरीत (या अनकूुल) तर्क  रख ेहैं, बल्कि 
इसलिए कि उन्होंने लगातार अन्तरविरोधी, अज्ञानतापरू्ण और 
तथ्यत: ग़लत बातें कहीं हैं और जो तथ्य रख ेभी हैं उनकी 
मनमआुफिक और चयनपरू्ण रूप से प्रस्तुति की गयी ह।ै 

जो दसूरी बात आपको लेख पढ़ते ही कौंधती ह ैवह यह ह ै
कि लेखक दो स्टूूलों पर बैठने के प्रयास में उसके बीच में गिर 
पड़ा ह।ै वास्तव में, परस्पर विरोधी विचारधाराओ ंका समन्वय 
करने का प्रयास करने वाल लोगों के साथ ऐसा होना आम ह।ै 
इस प्रयास में लेखक ने चयनपरू्ण तरीके से तथ्यों और तर्कों का 
चनुाव किया ह ैऔर डॉ. अम्बेडकर की राजनीतिक विरासत 
के साथ जाने-अनजाने अन्याय किया ह।ै चूकँि उन्हें  अम्बेडकर 

की राजनीतिक विचारधारा और मार्क्सवाद में कम-से-कम 
आशंिक तौर पर एक समन्वय स्थापित करना ह,ै चूकँि उन्हें  
'नीले आकाश में लाल सितारा' उगाना ह,ै चूकँि उन्हें 'लाल 
सलाम' और 'जय भीम' का मिश्रण करना ह,ै इसलिए उन्होंने 
सवुिधा के अनसुार डॉ. अम्बेेडकर के राजनीतिक विचारों और 
प्रयोगों के बारे में तथ्यों और तर्कों का चनुाव किया ह।ै

आखिरी बात यह ह ै कि जाति व्यवस्था के उद्गम और 
विकास के विषय में उन्होंने जो संक्षिप्त ब्यौरा पेश किया ह ैउसमें 
इतनी ग़लतियाँ और विरोधाभास हैं, कि उन सभी का एक लेख 
में खण्ड‍न ही नहीं किया जा सकता ह।ै चूकँि जाति के उन्मूलन 
का प्रश्न जाति के उद्भव और विकास को ऐतिहासिक तौर पर 
समझने के प्रश्न से नाभिनालबद्ध ह,ै इसलिए जाति व्यवस्था के 
उद्गम, विकास और गतिकी के ऐतिहासिक ब्यौरों के मामले में 
सटीकता और तथ्यपरकता पर विशषे ज़ोर दिया जाना चाहिए। 

उपरोक्त प्रश्नों को हम आज इसलिए नहीं उठा रह ेहैं कि 
ये महज़ बौद्धिक, अकादमिक प्रश्न हैं। वस्तुत: ये प्रश्न आज 
के समय में जाति उन्मूलन के समचू े आन्दोलन के लिए 
केन्द्रीय महत्व के प्रश्न हैं। संक्षेप में कहें, तो मार्क्सवाद और डॉ. 
अम्बेडकर के राजनीतिक विचारों के बीच सम्बन्ध  का प्रश्न, 
जाति व्यवस्था के आज तक के इतिहास का प्रश्न और आज के 
दौर में जाति-विरोधी आन्दोलन के स्वरूप, तात्कालिक लक्ष्य 
और दरूगामी लक्ष्यों का प्रश्न।

वर्ण-जाति व्यवस्था के इतिहास के विषय में 
श्री सधुीर धवल के विचार 

(नवम्बर 2017 के 'समयान्तर' में श्री सधुीर धवले का करीबन सात हज़ार शब्दों  का पेपर 'जाति और भारत का 
इकं़लाब' प्रकाशित हुआ था। श्री धवले के इस पेपर के उत्तर के रूप में इस आलेख को लिखा गया था। इसका 
एक बेहद सकं्षिप्त रूप (करीब सवा पांच हज़ार शब्दों का) हमने 'समयान्तयर' को प्रकाशन हेतु भेजा था। किन्तु  
स्थानाभाव के कारण हमसे इसे और सकं्षिप्त करने की माँग की गयी, जो हमारे लिए सम्भव न था। हम 'समयान्त़र' 
की सम्पादकीय विवशताओ ंको समझते हैं। चँूकि हमारे विचार में सधुीर धवले द्वारा उठाये गये मुद्दों पर बातचीत 
ज़रूरी है, इसलिए, इस आलेख के विस त्ृत रूप को हम यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं।) -सम्पादकीय टिप्पणी
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'अगर तुम इतिहास पर गोली चलाओगे तो भविष्य 
तुम पर तोप से गोले बरसाएगा।' 

			   - रसूल हमज़ातोव
लेख की शरुुआत में ही एक ऐसी बात कही जाती ह,ै 

जिससे लेख की बाकी की अन्तरर्वस्तु मले नहीं खाती ह:ै 
''भारत की जाति व्यवस्था सैंकड़ों साल बाद भी कुछ सतही 
बदलावों के बावजदू जस की तस खड़ी ह।ै'' (धवल, 'जाति 
और भारत का इकं़लाब', समयान्तनर, नवम्बर, 2017, प.ृ 13) 
हालाकि आगे इतिहास की चर्चा के समय जो तस्वीर पेश की 
जाती ह,ै उसकी गम्भीर ग़लतियों को छोड़ भी दिया जाय तो 
इतना तो स्पष्ट  ह ैकि जाति व्यवस्था में पिछले तीन हज़ार वर्षों 
में जो परिवर्तन आए हैं, वे केवल सतही तो कतई नहीं कह ेजा 
सकते हैं। टुकड़ों-टुकड़ों में अन्य कई बातों का जिक्र किया गया 
ह,ै जिनका खण्डन करना उपयोगी होता, लेकिन स्थानाभाव के 
कारण हम कर नहीं पाएगंे, मसलन 'भारत की समाज व्यवस्था 
जाति पर आधारित ह'ै, 'दलितों की नज़र से जाति को दखेना-
समझना होगा', वगैरह। ये कथन कम-से-कम त्रुटिपरू्ण तो माने 
ही जाएगंे। लेकिन हम सीध े जाति के इतिहास के विषय में 
सधुीर धवल के विवरण पर आते हैं।

जाति के इतिहास के विषय में हमें बताया जाता ह ै कि 
प्राचीन भारत में जाति का इतिहास मिथकों की दरारों में दबा 
पड़ा ह ैऔर यह हमें इसके बारे में सटीक तरीके से नहीं जानने 
दतेा। दनुिया के हर क्षेत्र/दशे का प्राचीन इतिहास मिथकीय व 
साहित्यिक स्रोतों से ही निसतृ करना पड़ता ह।ै इसका अर्थ यह 
नहीं ह ैकि यह इतिहास सटीक नहीं होता। इतिहास-लेखन एक 
आधनुिक विधा ह ैजिसकी शरुुआत ही आधनुिक काल में हुई। 
उससे पहले दरबारी लेखन हुआ करते थे, यात्रा-वतृ्तान्त हुआ 
करते थे, साहित्यिक विवरण होते थे। व्य़वस्थित इतिहास-
लेखन आधनुिक यगु से ही शरुू होता ह।ै इतिहासकारों ने 
आधनुिक यगु की शरुुआत से लेकर अब तक विभिन्न विधियों 
से विभिन्न प्रकार के स्रोतों को विनिर्मित (डीकंस्ट्रक्ट) करना 
सीखा ह।ै इन स्रोतों में परुातात्विक व साहित्यिक स्रोतों से लेकर 
न्यूमिस्मैटिक स्रोत तक शामिल हैं। इन स्रोतों के विनिर्माण के 
आधार पर हमें आज वर्ण-जाति व्यवस्था के उद्गम, विकास 
और विस्तार के बारे में काफी हद तक सटीक जानकारी प्राप्त ह।ै 
इसका यह अर्थ नहीं ह ैकि इस विषय में हमारी समझदारी और 
विकसित नहीं हो सकती ह।ै नये-नये स्रोतों और उनकी नयी 
वैज्ञानिक व्याख्याओ ंके साथ हमारी समझदारी और गहराई में 
जा रही ह।ै लेकिन वर्ण-जाति व्यवस्था के उद्गम और विकास 
के कुछ बनुियादी पहलओु ंके बारे में प्राचीन भारत के अग्रणी 
इतिहासकारों के बीच आम सहमति ह।ै

भारत की जाति व्यवस्था की खासियत के बारे में बात 
करते हुए धवल कहते हैं कि विश्व के सभी समाजों में सामाजिक 

संस्तकरीकरण मौजदू था लेकिन भारत की विशिष्टता यह थी 
कि यहाँ इसे धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। यह भी एक सटीक 
बात नहीं ह।ै दनुिया के अन्य हिस्सों में भी प्राचीन धर्मों ने 
विभिन्न प्रकार की सामाजिक असमानताओ ंको मान्यता दी 
थी। धर्मों की ऐतिहासिक भमूिका अन्तिम विश्लेषण में हमशेा 
से यही रही ह।ै मिसाल के तौर पर, प्राचीन यनूानी और रोमन 
धर्म, प्राचीन मिस्र के धर्म और इस दौर के अन्य बहुदवेवादी 
धर्मों या कल्ट्स में सामाजिक असमानताओ ं को वैधीकरण 
दिया गया था। भारत में मामले जो बात विशिष्ट थी वह यह 
थी कि आरम्भिक वैदिक समाज में पैदा हुए श्रम विभाजन 
को धार्मिक व कर्मकाण्डीय तौर पर अश्मीभतू (ऑसिफाई) 
कर दिया गया। यह महज़ धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि एक 
प्रकार का जीवाश्मीकरण (फॉसिलाइज़ेशन) था और इसमें 
कर्मकाण्डीेय प्रकार्य की महती भमूिका थी। यदि हम यह कहते 
हैं कि दनुिया के अन्य  समाजों में धर्म ने सामाजिक असमानता 
को मान्यता प्रदान नहीं की तो हमें बताना पड़ेगा कि ये धर्म 
किस सामाजिक-आर थ्िक व राजनीतिक प्रक्रिया के फलस्वरूप 
अस्तित्व में आए और उनका सामाजिक प्रकार्य क्या था? 
ज़ाहिर ह,ै धवल इस विशिष्ट प्रकार की धार्मिक मान्यता के 
चरित्र को नहीं समझ पाए हैं और इसलिए यह दावा कर बैठे 
हैं कि सामाजिक असमानता को ऐसी धार्मिक मान्यता केवल 
भारत में प्राप्त हुई।

आगे यह कहा गया ह ै कि भारत में सजातीय विवाह 
पर आधारित जातियों की स्थापना की बनुियाद में तमाम 
जनजातियों की मौजदूगी थी, जो कि भारत की अच्छी 
जलवाय,ु मदृा उर्वरता आदि के कारण अलग-अलग आत्म 
निर्भर जनजातियों के तौर पर बस गयीं; जबकि यरूोप की 
प्रतिकूल जलवाय ुमें ऐसा नहीं हो सका जहाँ पर कि श्रमिकों 
के बड़े समहूों द्वारा ज़मीन पर काम करवाना एक बाध्यता थी, 
और इसलिए वहाँ दास व्यवस्था अस्तित्व में आयी। बकौल 
धवल, भारत में स्थिरीकृत कृषक जीवन शलैी अपना चकुी 
अलग-अलग जनजातियाँ आर्य सभ्यता द्वारा विजित होने पर 
जातियों के रूप में हिन्दू समाज में शामिल हो गयीं। यह दावा 
धवल ने किस ऐतिहासिक शोध के आधार पर किया ह,ै यह 
स्वयं एक शोध का विषय बन सकता ह!ै वास्तव में, यरूोप में 
बड़े पैमाने पर श्रमिकों को शासक वर्ग खतेी में लगाने लगा 
इसलिए दास प्रथा अस्तित्व  में नहीं आयी, बल्कि उस दौर में 
प्राचीन यनूानी व बाद में रोमन समाजों में आन्तरिक उत्पादन 
सम्बन्धों में परिवर्तन के साथ दास व्यवस्था के अस्तित्व में 
आने के कारण ही बड़े पैमाने पर दासों को खतेी में लगाया 
जा सका। लेकिन धवल के लेख में तथ्य सिर के बल खड़े 
हो जाते हैं। प्राचीन यनूानी व रोमन दास व्यवस्था के बारे में 
पेरी एण्डरसन, मोज़ेज़ फिनले, जॉर्ज थॉमसन से लेकर डडली, 
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पी.ए. ब्रण्ट तक के प्रामाणिक इतिहास-लेखन से इस बात को 
सिद्ध किया जा सकता ह।ै सधुीर धवल के तर्क  का यह नतीजा 
होगा कि भारत में तो वर्ण-जाति व्यवस्था पैदा होनी ही थी, 
क्योंकि यहाँ कि जलवाय ुऔर भौगोलिक परिस्थितियाँ ही ऐसी 
थीं! इसके अनसुार, जाति व्यवस्था भारतीय उपमहाद्वीप की 
विशिष्टता बन जाएगी, न कि सामाजिक संघर्षों के एक विशिष्ट 
रूप में घटित होने का परिणाम, जिसमें हमशेा ही अनिवार्यता 
और आकस्मिकता के बीच एक द्वन्द्व मौजदू होता ह।ै 

आर्यों और मलू जनजातियों के बीच के संघर्ष का विवरण 
दतेे हुए धवल कहते हैं कि इस संघर्ष और कृषि के विकास 
के साथ वर्ग समाज का विकास हुआ। इस विवरण में भी 
कई ग़लतियाँ हैं। पहली बार डी.डी. कोसाम्बी ने और बाद 
में अन्य  इतिहासकारों ने इस बात की ओर इशारा किया कि 
वैदिक आर्यों के आने के पहले ही आर्यों के प्रवासन की कुछ 
लहरें भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भागों में बस चकुी 
थीं और ये वैदिक-परू्व आर्य यहाँ के मलूनिवासियों (जिनमें 
सम्भवत: पतित हो चकुी हड़प्पा सभ्यता के कुछ तत्व भी 
शामिल थे) के साथ मिश्रित हो चकुी थी। जब वैदिक आर्य 
आये तो उनका टकराव इस मिश्रित आबादी के साथ हुआ, 
केवल मलू निवासी जनजातियों के साथ नहीं। इन मिश्रित 
जनजातियों को वैदिक आर्यों ने लम्बे संघर्ष में पराजित किया 
और कुछ जनजातियाँ बिना संघर्ष के वैदिक आर्य सभ्यता में 
सम्मिलित हो गयीं। विजित कबीले आगे चलकर शदू्र वर्ण का 
निर्माण करते हैं, जिनमें मिश्रित कबीलें, आर्य कबीले, और 
मलू निवासी कबीले शामिल थे। शदू्र वर्ण के निर्माण के साथ 
चतरु्वण्य व्यवस्था अस्तित्व में आयी, जिसका पहला सन्दर्भ 
ऋग्वेद के परुुषसकू्त के दसवें मण्डल में मिलता ह।ै लेकिन इस 
वर्ण व्यवस्था में अभी आज की वर्ण-जाति व्यवस्था की कोई 
भी बनुियादी चारित्रिक अभिलाक्षणिकता नहीं थी, जैसे कि 
आनवुाशिक श्रम विभाजन, सजातीय विवाह या अस्पृश्यता। 
इसलिए कोसाम्बी ने वर्ण व्यवस्था को उसके उद्भव के बिन्दु पर 
उस समय का वर्ग विभाजन कहा ह।ै यह दौर प्रारंभिक वैदिक 
काल के उत्तरार्द्ध का दौर था। दसूरी बात यह ह ैकि वर्ग समाज 
के उदय में मलू निवासी कबीलों की प्रमखु भमूिका नहीं थी, 
जैसा कि धवल कहते हैं। वास्तव में, कृषि के इस स्तर तक 
विकसित होने तक जिससे कि अधिशषे उत्पादन हो सके, वर्ग 
समाज का प्रादरु्भाव सम्भव ही नहीं था। यह सातवीं सदी ईसवी 
परू्व में लोह ेकी खोज के बाद ही सम्भव हो सका। यही कारण 
था कि छठीं सदी ईसवी परू्व से पाचवी सदी ईसवी परू्व के बीच 
ही गंगा के मदैानों में वर्ग और राज्यसत्ता की उत्पत्ति हो सकी। 
इसके साथ ही एक वर्ग समाज का उदय हुआ, जो कि परुुषसकू्त 
में वर्णित चतरु्वर्ण व्य‍वस्था में प्रतिबिम्बित हो रहा था। इसके 
पहले विजित कबीलों को या तो मार दिया जाता था और महज़ 

उनकी स्त्रियों को दास बनाया जाता था (हालाकि तब इन स्त्रियों 
से उत्पन्न होने वाली सन्तानों को क्षत्रिय या ब्राह्मण वर्णों में 
बिना भदेभाव सम्मिलित कर लिया जाता था, क्योंकि अभी 
इस श्रम विभाजन का कर्मकाण्डीय अश्मीभतूीकरण सम्पन्न 
नहीं हुआ था) या फिर उन्हें वैदिक समाज में सम्मिलित कर 
लिया जाता था। परुोहित ब्राह्मण्य संस्तर में शामिल हो जाते 
थे, योद्धा राजन्य संस्तर में और आम श्रमिक आबादी विस ्
संस्तर में। केवल अधिशषे उत्पादन और वर्ग समाज के आरम्भ 
के बाद ही इन विजित कबीलों को एक नये अधीनस्थ संस्तर 
शदू्र में रखा गया और चतरु्वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आयी, 
जो उस समय में वर्ग विभाजन को प्रतिबिम्बित कर रही थी। 
कोसाम्बी के अनसुार, अपने आरम्भ बिन्दु पर वर्ण स्वयं वर्ग 
थे जो आगे धार्मिक कर्मकाण्डीय अश्मीभतूीकरण के साथ 
आनवुाशिक श्रम विभाजन और सजातीय विवाह पर आधारित 
वर्ण व्यवस्था के रूप में सामने आये। लेकिन यह परूी प्रक्रिया 
धवल के विवरण में बहुत-सी त्रुटियों के साथ आयी ह।ै संक्षेप 
में जटिल ऐतिहासिक प्रक्रियाओ ंका विवरण दनेा स्वयं एक 
जटिल कार्य होता ह,ै साथी धवल को इस उपक्रम में अधिक 
सावधानी बरतने की आवश्यकता थी। (जाति व्यवस्था के 
इतिहास के विषय में विस्तार से जानने के लिए दखेें, https://
redpolemique.wordpress.com/2014/01/18/his-
toriography-of-caste-some-critical-observa-
tions-and-some-methodological-interventions/)

यह चतरु्वर्ण विभाजन धार्मिक-कर्मकाण्डीय तौर पर 
अश्मीभतू और जीवाश्मीकृत होता ह,ै जिसके नतीजे के 
तौर पर वर्ण और वर्ग के बीच का अतिच्छादन एक संगति 
(करेस्पॉण्डेंस) के सम्बन्ध में तब्दील हो जाता ह।ै इसके बाद, 
औपनिवेशिक दौर तक वर्ण-जाति समहूों और वर्ग समहूों में 
तो काफी हद तक अतिच्छादन बना रहा, लेकिन वर्ण-जाति 
और वर्ग के बीच का अतिच्छादन अब एक संगति और 
तंतबुद्धीकरण में तब्दील हो चकुा था। इस संगति के सम्बन्ध के 
कारण वर्ग व्य‍वस्था में आने वाले किसी भी बड़े रूपान्तरण के 
साथ वर्ण-जाति व्यवस्था के ढाँच ेमें उथल-पथुल और परिवर्तन 
होते रह ेहैं। धार्मिक संहिताओ ंसे वर्ण-जाति व्यवस्था निगमित 
नहीं हो रही थी, बल्कि उत्पादन सम्बन्धों और वर्ग सम्बंन्धोंं से 
अति‍-निर्धारित हो रही वर्ण-जाति व्यवस्था धार्मिक संहिताओ ं
को निर्धारित कर रही थी। यही कारण था कि सामतंवाद के 
उदय के साथ ब्राह्मण वर्ण-जाति में परिवर्तन आता ह ै और 
जिस भसू्वामित्व को पहले के धार्मिक ग्रन्थों में उसके लिए 
वर्जित बताया गया था, नयी धार्मिक संहिताओ ं में वही 
भसू्वामित्व ब्राह्मणों के लिए वाछनीय हो गया। कारण यह था 
कि सामन्त‍वाद के दौर में हुए विनगरीकरण, विमौद्रीकरण और 
अर्थव्यवस्था के स्थानीयकरण के कारण परुोहिती की सेवाओ ं
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के लिए ब्राह्मणों का मदु्रा या वस्तुओ ंकी बजाय भमूि अनदुान 
के रूप में भगुतान करना क्षत्रिय व गैर-क्षत्रिय शासकों के लिए 
ज्यादा अनकूुल हो गया, क्योंकि भमूि समदृ्धि का प्रमखु रूप बन 
चकुी थी। सामन्तवाद के उदय के पहले की धार्मिक संहिताओ ं
में वस्तुओ ंके अतिरिक्त कोई भी अन्य उपहार स्वीकार करना 
ब्राह्मणों के लिए वर्जित था। लेकिन अब वस्तुओ ंका उपहार 
भिक्षा स्वीकार करने वाल ब्राह्मण निम्न कोटि के माने जाने 
लगे जबकि भसू्वािम ब्राह्मण उच्च श्रेणी के माने जाने लगे। 
उसी प्रकार शदू्र और वैश्य वर्ण में भी सोलह जनपदों व मौर्य 
शासन के दौरान परिवर्तन आये। चतरु्वर्ण व्यवस्था के बाहर कई 
जनजातियों के अन्त्यज जातियों के रूप में स्थापित होने के 
साथ और दसूरे नगरीकरण (पहला नगरीकरण हड़प्पा सभ्य्ता 
के दौरान हुआ था) के दौरान वैश्य व्यापार में चल गये, जबकि 
शदू्र अधीनस्थ किसानों के वर्ण के रूप में स्थारपित हो गये। जो 
वैश्य व्यापार में नहीं जा सके, उसकी अवस्थिति वर्ण पदानकु्रम 
में भी शदू्रों की हो गयी और जो शदू्र खतेिहर पेश ेमें नहीं आ 
सके, वे हीन शदू्र जातियों के रूप में दर्ज हो गये, जैसे कि 
चाण्डाल जाति। उसी प्रकार, चरवाह ेसमाज से खतेिहर समाज 
में संक्रमण की प्रक्रिया में चर्मकार जाति की अवस्थिति भी 
अवनति का शिकार हुई और वे अन्त्यज या हीन शदू्र माने जाने 
लगे। इस बात के सैंकड़ों प्रमाण उपस्थि‍त किये जा सकते हैं कि 
वर्ग व्यवस्था और उत्पादन सम्बन्धों में आने वाल परिवर्तनों के 
कारण वर्ण-जाति व्यवस्था में भी परिवर्तन आये। इसके लिए 
सवुीरा जायसवाल व रामशरण शर्मा ने गहृपति शब्द‍, असरु, 
दास व दस्यु शब्दों के बदलते अर्थों की जो व्याख्या की ह,ै वह 
पढ़ने योग्य ह।ै

सधुीर धवल का यह कहना कि सामन्तवादी व्यवस्था जाति 
व्यवस्था पर आधारित थी, त्रुटिपरू्ण ह।ै वास्तव में, सामन्ती 
व्यवस्था ने भारतीय उपमहाद्वीप के अलग-अलग हिस्सों  में 
जो स्वरूप लिया, उसके अनसुार उसने जाति व्यवस्था को 
ढाला। यही कारण ह ै दक्षिण भारत और उत्तर-परू्वी भारत में 
जाति-वर्ण व्यहस्था में बीच के दो मध्यवर्ती वर्ण शरुुआत में 
थे ही नहीं, यानी वैश्य और क्षत्रिय। इन क्षेत्रों में जाति-वर्ण 
व्यवस्था का विस्तार बकायदा तब होता ह,ै जबकि सामन्ती‍ 
व्य वस्था आ चकुी थी। दक्षिण भारत में किसानों के बीच से 
एक शासक वर्ग पैदा हो गया था और किसान राज्य अस्तिव में 
आ चकेु थे। कृषि उस समय तक जाति-वर्ण व्यवस्था के उद्भव 
व विकास के मलू क्षेत्र (गंगा के मदैान व उत्तर-पश्चिमी प्रान्त) 
में शदू्र वर्ण का पेशा बन चकुी थी। इसलिए दक्षिण भारत की 
शासक वेल्लार जाति को ब्राह्मणों ने शदू्र वर्ण में तो स्थापित 
किया, लेकिन नवरचित संहिताओ ंमें असत शदू्र और सत शदू्र 
में अन्तर कर दिया और सत शदू्र को 'ब्राह्मणों के संरक्षक' के 
रूप में परिभाषित किया, जो कि उत्तर भारत में क्षत्रियों के लिए 

इस्तेमाल की जाने वाली परिभाषा थी। यहाँ भी हम दखे सकते 
हैं कि सामन्ती उत्पादन सम्बन्धों  में भारत के अलग-अलग 
हिस्सों में मौजदू वैविध‍्य के अनसुार जाति व्यवस्था ने अलग-
अलग स्वरूप धारण किये। ब्राह्मणवाद सामन्तवाद के दौर में 
या मनसु्मृति रच ेजाने के दौर में अस्तित्व में नहीं आया था, 
बल्कि शदु्धता और प्रदषूण के सिद्धान्त पर समाज में मौजदू 
वर्ग विभाजन को कर्मकाण्डीाय रूप से अश्मीभतू करने के 
विचारधारात्मरक उपकरण के तौर पर पहले से ही मौजदू था।

अस्पृश्य जातियों के उद्भव के विषय में धवल एक रहस्य  
की बात करते हैं और फिर अम्बेडकर के 'ब्रोकेन मने' (दलित) 
के सिद्धान्त का जिक्र करते हैं, जिसके अनसुार बदु्ध के दौर में 
तमाम जनजातियाँ, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और 
गोमांस भक्षण को अपनाया, वे बौद्ध धर्म के हिन्दुओ ंके हाथों 
पराजय के बाद भी बौद्ध बनी रहीं और गोमांस भक्षण करती 
रहीं, और इसी वजह से उन्होंने ब्राह्मणों को और ब्राह्मणों ने उन्हें 
अपने बीच से बहिष्कृ रत कर दिया; ब्राह्मणों ने उन पर अस्पृश्यता 
थोप दी। इस सिद्धान्त के बारे में धवल कुछ नहीं कहते हैं। 
वास्तव में, न तो अछूत जातियों का उद्भव इतिहासकारों के 
लिए आज कोई अबझू पहलेी ह ैऔर न ही ऐतिहासिक प्रमाणों 
पर अम्बेडकर का सिद्धान्त सही ठहरता ह।ै वास्तव में, बौद्ध 
धर्म ने गोमांस भक्षण की हिमायत की ही नहीं थी, उल्टे उसने 
तो जीव हत्या को ही ग़लत बताया था। दसूरी बात यह कि 
अछूत जातियों के पैदा होने की प्रक्रिया सामन्तवाद के उदय 
के काफी पहले शरुू हो चकुी थी। अस्पृश्यता पर बेहतरीन 
ऐतिहासिक शोध करने वाल प्रो. विवेकानन्द झा के अनसुार 
अस्पृश्यता के मलू सातवीं व छठीं सदी ईसवी परू्व से दखे े
जा सकते हैं। दसूरी सदी ईसवी से लेकर छठीं सदी ईसवी तक 
अछूत जातियों की संख्या में वदृ्धि होती रही और अस्पृयश्यता 
अपने चरम पर छठीं सदी से तेरहवीं सदी के बीच पहुचँी। यह 
सामन्तवाद के पहले अस्तित्व में आ चकुी थी और सामन्तवाद 
के पतन के बाद भी मौजदू रही। यहाँ पर धवल के विवरण पर 
अनरुाधा गाँधी के जाति-सम्बन्धी लेखन का स्पष्ट प्रभाव नज़र 
आता ह,ै जिसमें जाति व्यवस्था  और अस्पृश्यता को सामन्तीं 
व्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया ह।ै

अम्बेडकर के इतिहास लेखन का सधुीर धवल ने सही 
तरीके से अध्ययन नहीं किया ह।ै वे 'कास्ट़: डेवलपमणे्टस, 
जेनेसिस एण्ड मकेैनिज़्म' नामक अम्बेंडकर के पेपर का सन्दर्भ 
दतेे हैं। उनका कहना ह ै कि अम्बेडकर के अनसुार ब्राह्मणों 
ने या मन ु ने जाति व्यवस्था ्को पैदा नहीं किया था, बल्कि 
समाज ने उसे स्वयं ही अगंीकार कर लिया था। यह विवरण 
सटीक नहीं ह।ै अम्बेडकर ने इस पेपर में कहा ह ैकि जाति का 
आधार सजातीय विवाह की व्यजस्था ह,ै जो मलूत: ब्राह्मणों 
की परम्परा थी। ब्राह्मणों ने इसे समाज पर थोपा नहीं बल्कि 
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समाज में अपनी परम्पराओ ं और मलू्यों की श्रेष्ठता के बोध 
को स्थापित कर दिया, जिससे कि बाकी समाज भी उसका 
अनसुरण करने लगा। इस पेपर में अम्बेडकर ने समाजशास्त्री  
गैब्रियल टार्डे के 'सामाजिक अनसुरण' के सिद्धान्त  को लाग ू
करने का प्रयास किया ह।ै लेकिन फिर प्रश्न यह उठता ह ैकि यदि 
ब्राह्मण जाति व्यवस्था के विकास के पहले से ही मौजदू थे, तो 
ब्राह्मणों को किसने पैदा किया था? इस प्रश्न का जवाब 1916 
में न तो अम्बेडकर ने दिया था, न ही आज सधुीर धवल के 
समान अम्बेडकर के इस सिद्धान्त का अनमुोदन के साथ उद्धृत 
करने वाल अन्य लोग दतेे हैं। 

जाति व्य‍वस्था में पहले बड़े प्रहार के रूप में लेख में 
इस्लामिक शासन को दखेा गया ह।ै यह बात भी सत्य से बहुत 
दरू ह।ै वास्तव में, जाति व्यवस्था को पहले दिल्ली सल्तनत 
और फिर मगुलिया हुक्मरानों ने अपने अनसुार सहयोजित 
किया। इसका सबसे प्रातिनिधिक उदाहरण यह ह ैकि चौदहवीं 
सदी में दिल्ली सल्तनत के एक शासक ने एक फरमान जारी 
किया जिसमें बंगाल की एक क्षत्रिय जाति की पदावनति कर 
उसे वैश्य जाति में तब्दील कर दनेे का आदशे दिया गया था। 
एक मसुलमान शासक को जाति व्यवस्था के पदानकु्रम से 
क्या लेना था? जब अरब आक्रांताओ ंके सेनापति ने सिन्ध 
में जाति व्यवस्था को दखेा तो उनके सेनापति ने कहा कि ऐसी 
चीज़ उनके पास होनी चाहिए थी! वास्तव में, धवल का यह 
तथ्य  भी ग़लत था कि शरुू में केवल निम्न जातियों के लोग 
इस्लाम में धर्मान्तरित हुए और बाद में जब उच्च जाति के लोग 
भी राजनीतिक लाभ के लिए मसुलमान बने तब इस्लाम में 
जाति व्य‍वस्था पैदा हो गयी। वास्तव में, उच्च व निम्न दोनों ही 
जातियों के लोग (हालाकि निम्न जातियों से कुछ ज्यादा) शरुू 
से ही स्वेच्छा या बल-प्रयोग से धर्मांतरित हुए और इस्लामी 
शासकों के लिए भी जाति व्यवस्था  शरुू से ही शोषण, उत्पी 
ड़न और दमन का उतना ही पखु्ता हथियार बनी। इस विषय में 
इरफ़़ान हबीब का एक लेख 'भारतीय इतिहास में जाति' पढ़ने 
योग्य ह।ै 

धवल दावा करते हैं कि इस्लामिक शासन एक आधनुिक 
सामन्ती व्यवस्था लेकर आया, दस्तकारों के गिल्ड़ की 
व्यवस्था लेकर आया और उसने शहरीकरण किया, जिससे 
जाति टूटी। इसमें पहला दावा आशंिक रूप से सही ह,ै हालाकि 
उसे आधनुिक सामन्तीं व्यवस्था की बजाय निरंकुश राजशाही 
के सिद्धान्त पर आधारित सामन्ती  व्यवस्था कहा जाय तो 
बेहतर होगा। लेकिन दसूरे और तीसरे दावे बिल्कुल  ग़लत हैं। 
पहली बात तो यह ह ै कि दस्तकारों के गिल्डों की व्यवस्था 
ने जाति व्यवस्था को कमज़ोर नहीं किया बल्कि मज़बतू 
किया और नयी दस्तकार जातियों को स्थापित और रूढ़ 
बनाया। दसूरी बात यह कि हर प्रकार का शहरीकरण जाति को 

कमज़ोर नहीं करता, केवल पूँजीवादी शहरीकरण ऐसा करता 
ह।ै अन्यथा सोलह जनपदों या मौर्यकाल में हुए शहरीकरण के 
दौरान भी जाति व्यवस्था कमज़ोर होनी चाहिए थी, जबकि 
वह मज़बतू हुई। यहाँ धवल डॉ. अम्बेडकर की शहरीकरण के 
जाति व्यवस्था पर प्रभाव वाली बात को भी नहीं समझ पाए 
हैं और मार्क्स द्वारा शहरीकरण के जाति व्यवस्था पर प्रभाव 
वाली बात को भी नहीं समझ पाए हैं। औद्योगीकरण, रेलवे 
और आधनुिकीकरण के आधार पर होने वाला शहरीकरण 
ही जाति को कमज़ोर कर सकता ह,ै न कि प्राक्-पूँजीवादी 
दस्तीकारी उत्पापदन के आधार पर होने वाला शहरीकरण।

अगं्रेजी शासन को पहले सधुीर धवल जाति व्यवस्था पर 
सबसे बड़ी चोट क़रार दतेे हैं और फिर बाद में लिखते हैं कि 
अगं्रेजी शासन ने न तो जाति व्यवस्था को बदला और न ही उसे 
छुआ! आप हरैत में पड़ जाते हैं। अगं्रेजी शासन के तीन प्रभावों 
की वे बात करते हैं : पहला ह ैजाति आधारित जनगणना आदि 
के शरुुआत के जरिये जाति को रूढ़ बनाना; दसूरा, नौकरशाही, 
शिक्षा, सेना, पलुिस आदि में पश्चिमी ढाँच ेको लाकर जाति को 
कमज़ोर करना; और तीसरा, उद्योग और रेलवे आदि के द्वारा 
एक मज़दरू वर्ग को पैदा करके जाति को कमजोर करना। सबसे 
अहम प्रभाव जो अगं्रेजी शासन ने दलित आबादी के ऊपर 
डाला उसे धवल भलू गये। यह प्रभाव अगं्रेजों द्वारा लाग ूकी 
गयी तीन भरूाजस्व प्रणालियों: स्थाय्ी बन्दोबस्त , रैयतवाड़ी 
बन्दोबस्त और महालवाड़ी बन्दोनबस्त का ह।ै इनमें से पहले 
बन्दोबस्त ने सवर्ण जमींदारों को जमीन का वैधिक-न्यायिक 
मालिक बनाया, दसूरे और तीसरे बन्दो‍बस्त ने उच्च मध्यम 
व मध्यम किसान जातियों तथा सवर्णों को ज़मीन का मालिक 
बनाया। पहली बार ज़मीन में निजी सम्पत्ति को औपचारिक 
वैधिक रूप दिया गया और साथ ही दलित की भमूिहीनता पर 
भी एक दीर्घकालिक सील लगा दी गयी। दलितों में आज तक 
मौजदू भमूिहीनता को सदुृढ़ ढाँचागत रूप दनेे का काम वास्तव 
में अगं्रेजी भरूाजस्व बन्दोबस्त ने किया जो कि औपनिवेशिक 
दौर में दलितों के सामन्ती शोषण-उत्पीड़न का प्रमखु आधार 
बना रहा। 

दसूरी बात यह कि अगं्रेजों ने सेना और पलुिस में दलितों 
की भर्ती पर 1893 में ही रोक लगा दी थी, क्योंकि ब्राह्मणों ने 
इसका विरोध किया था; वैसे भी यह भर्ती परेू भारत में नहीं 
बल्कि कुछ प्रेसीडेंसियों के कुछ क्षेत्रों में ही की जा रही थी, 
वह भी बड़े सीमित पैमाने पर। तीसरी बात यह कि शिक्षा में भी 
दलितों को दिया गया अधिकार वास्तव में आगे छीन लिया 
गया था। यही कारण था कि अय्यंकली को केरल में दलितों के 
सरकारी स्कूलों  में शिक्षा के लिए आन्दोलन लड़ना पड़ा। बेहद 
कम जगहों पर दलित बच्चों को यह हक़ मिला था और जहाँ 
औपचारिक तौर पर मिला भी था वहाँ ब्राह्मणों व अन्य सवर्ण 
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हिन्दुओ ंके विरोध के कारण स्वयं अगं्रेज प्रशासक इसे लाग ू
नहीं करते थे। मिशनरियों के शिक्षा-सम्बन्धी कार्य का असर 
बेहद सीमित था। इस विषय में आनन्द तेलतमु्बेड का दृष्टिकोण 
सन्तुंलित ह।ै अगर इसका कोई वास्तविक प्रभाव पड़ा होता तो 
1947 में लगभग 90 फीसदी दलित अशिक्षित न होते। हाँ, यह 
ज़रूर हुआ था कि सीमित औद्योगिक विकास और रेलवे के 
कारण जाति व्यवस्था की दो पंजियाँ, यानी आनवुाशिक श्रम 
विभाजन और छुआछूत कमज़ोर पड़े थे। लेकिन ये अगं्रेजी 
शासन की अपनी ज़रूरतों के लिए किये गये कामों से पैदा 
हुए उपोत्पाद थे। लबु्बेलबुाब यह कि अम्बेडकर के दावे के 
विपरीत अगं्रेजी शासन का प्रभाव दलित आबादी पर मलूत: 
और मखु्य त: नकारात्म‍क था। अन्त में, साथी धवल भी यही 
कहते हैं। ऐसा प्रतीत होता ह ैकि डॉ. अम्बेडकर की आलोचना 
करते दिख ेबिना आलोचना करने का प्रयास किया गया ह।ै

डॉ. अम्बेडकर के राजनीतिक विचारों व 
प्रयोगों के विषय में साथी धवल के विचार

''किसी ग़लती को अखण्डित छोड़ना बौद्धिक बेईमानी 
है।'' 

			   - कार्ल मार्क्स
पेरियार को सधुीर धवल के लेख में ब्राह्मणवाद के विरुद्ध 

मध्यवर्गीय प्रतिक्रिया कहकर एक प्रकार से ख़ारिज कर दिया 
गया ह।ै निश्चित तौर पर, पेरियार के आन्दोालन का चरित्र 
प्रगतिशील मध्यवर्गीय चरित्र था और अपने मध्यवर्गीय 
चरित्र के कारण ही बाद में वह अपने तमाम रैडिकल तत्वों  
के बावजदू द्रविड़ अस्मिता के आन्दोलन में परिणत हो गया। 
लेकिन अम्बेडकर के आन्दोलन को भी कोई श्रमिक वर्गीय 
आन्दोलन नहीं कहा जा सकता। अम्बेडकर जीवनपर्यन्त 
ड्यईूवादी व्यवहारवाद पर अमल करते रह,े जो कि स्वयं 
एक मध्यमवर्गीय लिबरल पूँजीवादी विचारधारा ही थी। फुले 
के बारे में ज्यादा वैधता के साथ यह कहा जा सकता ह ै कि 
उनका आन्दोलन एक निम्नवर्गीय और किसान-वर्गीय जाति-
विरोधी आन्दोलन के करीब पड़ता था। इसीलिए, ब्राह्मणवाद 
की 'गलुामगीरी' में की गयी शानदार व्यंग्यात्मक आलोचना में 
अगं्रेजों को दलितों के मसीहा के तौर पर दखेने से अपनी यात्रा 
की शरुुआत करने वाल ज्योतिबा फुले 1880 के दशक में 
'किसान का कोड़ा' में यह लिखने पर पहुचँ गये थे कि अगं्रेजों 
और ब्राह्मणों का खनू एक ह।ै व्यवहार से फुले यह समझने 
के करीब पहुचँ चकेु थे कि अगं्रेजी औपनिवेशिक सत्ता का 
चरित्र ब्राह्मणवाद के साथ जडु़ा हुआ ह।ै लेकिन अम्बेडकर 
जीवनपर्यन्त कभी इस नतीजे तक नहीं पहुचँ।े इसका मलू 
उनकी राजनीतिक विचारधारा व्यवहारवाद में ह।ै

सधुीर धवल लिखते हैं कि अम्बेडकर महाड़ और नासिक 
के आन्दोलन के साथ सधुारवाद से आगे आ गये थे क्योंकि 

अब वे हिन्दुओ ंसे सीध ेटकराव तक जा रह े थे। इसके साथ 
अगर यह भी बताया गया होता कि महाड़ सत्याग्रह अन्त में 
सत्याग्रह के तौर पर हुआ ही नहीं और नासिक में भी अम्बेडकर 
राज्यसत्ता से किसी भी प्रकार के टकराव को टालते रह,े तो 
बेहतर होता। महाड़ आन्दोलन में वास्तव में क्या हुआ था, 
यह आनन्द तेलतमु्ब‍ड की हालिया पसु्तक 'महाड़: दि मकेिग 
ऑफ फर्स्ट  दलित रिवोल्ट' से स्पष्ट‍ हो जाता ह।ै इस पसु्तक 
में नासिक के आन्दोलन का विवरण भी ह,ै जिसमें अम्बेडकर 
पलुिस सिपाहियों द्वारा दलितों पर रथ को खींचने के प्रयास के 
बाद हुए हमले के बाद औपनिवेशिक प्रशासन को पत्र लिखकर 
कहते हैं कि वे उस समय तैनात पलुिस अधिकारी पर कार्रवाई 
की माँग  नहीं करते, वे केवल हिन्दू सिपाहियों पर कार्रवाई की 
माँग करते हैं! ज़ाहिर ह ै कि पलुिस सिपाही कभी भी अगं्रेज 
अधिकारी के आदशे के बिना दलितों पर हमला नहीं करते। 
लेकिन सरकार से टकराव किसी भी कीमत पर टाला जाना 
चाहिए! यही कारण ह ै कि अम्बेेडकर ने दिसम्बर 1927 में 
महाड़ सत्याग्रह को वापस ले लिया था। तेलतमु्बड अपनी 
पसु्तक में दिखलाते हैं कि सत्याग्रह के पहले ही वे कोलाबा 
के डीएम के समक्ष सत्याग्रह न करने की बात को स्वीक़ार कर 
चकेु थे। इसके बाद सत्याग्रह में वे बार-बार सत्याग्रह करने के 
प्रतिकूल परिणामों के बारे में लोगों को बताते रह ेऔर अन्त‍ 
में इसे व्यापक जनसमदुायों की इच्छा के विपरीत वापस ले 
लिया; कारण यह था कि यह स्पष्ट हो चकुा था कि सत्याग्रह 
का नतीजा सरकार से टकराव में सामने आयेगा। वास्तव में, 
महाड़ में, तेलतमु्बड़े के शब्दों, में एक दलित विद्रोह ही हुआ 
था। इस दलित विद्रोह को सधुारवाद और व्यवहारवाद के 
दायरे में सीमित करने का कार्य अम्बेडकर ने किया था। आनन्द 
तेलतमु्बड का यह कहना बिल्कुल  सत्य ह ै कि अगर पहले 
महाड़ सम्मेलन (मार्च, 1927) के दौरान दलितों ने अपने ऊपर 
हुए हमले का जवाब द ेदिया होता तो दलित मकु्ति के लक्ष्य  
को दरूगामी तौर पर लाभ ही होता और अगर महाड़ सत्याग्रह 
(दिसम्बर, 1927) के समय सत्याग्रह वाकई हुआ होता तो भी 
ज्यादा से ज्या‍दा सरकार दलित प्रदर्शनकारियों को हिरासत 
में लेती, और फिर उन्हें कुछ मकुदम े लगाने आदि के बाद 
छोड़ दनेे के अलावा अगं्रेज सरकार के पास कोई रास्ता नहीं 
होता। लेकिन इन दोनों ही मौकों पर व्यापक महेनतकश दलित 
आबादी को 'सड़कों की रैडिकल लड़ाई' (जिसकी धवल 
बार-बार हिमायत करते हैं) की ओर जाने से अम्बेडकर ने ही 
रोका। धवल यदि आनन्द तेलतमु्बड की पसु्तक (जो कि महाड़ 
आन्दोलन पर हुआ अब तक का सर्वश्रेष्ठ शोध ह)ै ठीक से 
पढ़ते तो महाड़ और नासिक के बारे में ऐसा आधारहीन दावा 
न करते।

डॉ. अम्बेडकर के साथ यह अन्याय होगा कि उन्हें  किसी 
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न किसी रूप में मार्क्सवाद के करीब लाने का प्रयास किया 
जाय। अगर वे जीवित होते तो ऐसे उपक्रमों का विरोध करने 
वाल पहले व्यक्ति होते। उनकी ड्यईूवाद व्यवहारवाद में गहरी 
आस्था थी, जिसके निम्न बनुियादी गणु हैं : पहला, प्रकृति 
और समाज में हर परिवर्तन क्रमिक होता ह,ै उसमें छलागें नहीं 
लगतीं; दसूरा, हर परिवर्तन ऊपर से सरकार द्वारा लाया जाता 
ह,ै क्योंकि सरकार 'सर्वाधिक तार्कि क अभिकर्ता' और 'महान 
मध्यस्थकर्ता' होती ह;ै तीसरा, जनता द्वारा 'नीच ेसे' बल प्रयोग 
से किया जाने वाला कोई भी प्रयोग व्यर्थ (वेस्टफुल) होता ह ै
क्योंकि इसमें हिसंा होती ह;ै चौथा, सरकार द्वारा ऊपर से किये 
जाने वाल परिवर्तनों के अलावा समाज में व्यक्ति से व्यक्ति 
के बीच का पार्थक्य और असमानता 'सोशल एण्डॉहस्मोंसिस' 
(मलूत: इसका अर्थ ह ैपरस्पर समतापरू्ण अन्तर्क्रि या) के द्वारा 
समाप्त हो सकता ह,ै जिसके लिए एक मानवतावादी धर्म की 
आवश्यकता ह,ै जो कि सामाजिक आचार संहिता का कार्य 
करे; पाचवा, सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए 
बदु्धिजीवी वर्ग को सरकार के नीति-निर्माण को प्रभावित करना 
होता ह ै। जिसने भी अम्बेडकर की बनुियादी रचनाए ँपढ़ी हैं, 
वह इन पाचों गणुों को उनके विचारों में दखे सकता ह।ै आप 
महाड़ सम्मेलन में उनके भाषण को पढ़ें, या नासिक आन्दोलन 
के समय प्रशासन को लिख ेगये उनके पत्र को पढ़ें, या फिर 
संविधान सभा में उनके द्वारा दिये गये भाषणों को पढ़ें, आपको 
ड्यईूवादी व्यवहारवाद की अनगुूँज सतत ्सनुायी दगेी। 

धवल कहते हैं कि यह कहना ग़लत होगा कि डॉ. 
अम्बेडकर ने जाति उन्मूलन की बात नहीं की। ऐसा कौन 
कहता ह,ै यह वे नहीं बताते! मलू प्रश्न यह ह ैकि उन्होंने जाति 
के उन्मूलन का कोई रास्ता पेश किया या नहीं। क्या 'जाति 
का उन्मूलन' पसु्तिका में कोई रास्ता दिया गया ह?ै धवल खदु 
ही स्वीकार करते हैं कि ऐसा नहीं ह।ै इस रचना में अम्बेडकर 
कहते हैं कि हर समाज में बदु्धिजीवी वर्ग प्रमखु वर्ग होता ह ै
और चूकँि हिन्दू  समाज के बदु्धिजीवी वर्ग की भमूिका ब्राह्मण 
निभाते हैं, इसलिए वे जाति के उन्मूलन पर कभी राज़ी नहीं 
होंगे, और अन्य गैर-दलित भी जाति के उन्मूलन पर राज़़ी नहीं 
होंगे। ऐसे में, उनके अनसुार धर्मान्तरण एकमात्र रास्ता बचता 
ह।ै लेकिन धर्मान्तरण के विषय में ही अम्बेडकर ने एक स्थान 
पर दलितों से पछूा ह ै कि क्या तमु्हें लगता कि तमु्हारे ईसाई 
बन जाने से तमु्हें  गाँव के कँुए से पानी पीने दिया जायेगा? 
फिर अम्बेेडकर स्वयं ही जवाब दतेे हैं कि नहीं! यानी वे भी 
जानते थे कि धर्मान्तरण से जाति से मकु्ति नहीं मिलने वाली 
ह।ै यही कारण ह ैकि उन्होंने धर्मान्तंरण पर विचार और फैसला 
तो 1927 से 1930 के दशक की शरुुआत में ही ले लिया था, 
लेकिन वे धर्मांतरित हुए 1956 में, मतृ्यु  के ठीक पहले। क्योंकि 
यह उनका अन्तिम हताश कदम था। 

धवल यह भी नहीं बताते कि अम्बेडकर ने धर्मान्तरण 
के लिए जिस पहले धर्म पर विचार किया था वह क्यों और 
किसकी सलाह पर किया था। वह उन्होंने हिन्दू महासभा के 
नेता मूजंे की सलाह पर किया था। इसके लिए अम्बेडकर ने 
दलितों को यह तर्क  दिया था कि सिख धर्म अपनाकर वे केवल 
हिन्दू धर्म के दायरे से बाहर जाएगंे लेकिन हिन्दू सभ्यता के 
दायरे के भीतर रहेंगे, इसलिए उन्हें  सिख धर्म अपनाना चाहिए। 
केवल जब अम्बेडकर को यह स्पष्ट हो गया कि मास्टर तारा 
सिंह के नेततृ्व में जट्ट सिख दलितों के धर्मांतरण के विरुद्ध हैं 
व धर्मांतरित हो चकेु दलितों के साथ सिख धर्म में भी बदस्तूर 
अत्याचार हो रह े हैं और जब ब्रिटिश सरकार ने धर्मांतरित 
दलितों को अलग धार्मिक समदुाय का अगं मानने से इकंार 
कर दिया, तब अम्बेडकर ने सिख धर्म में धर्मांतरण का विचार 
छोड़ दिया। क्या इसे धवल द्वारा तथ्यों की चयनपरू्ण प्रस्तुति 
नहीं माना जाना चाहिए?

संविधान के विषय पर एक जगह सधुीर धवल लिखते 
हैं कि उन्होंने उन्नत जनवादी मलू्यों वाला संविधान बनाया। 
एक अन्य स्थान पर वह लिखते हैं कि संविधान बनाने में 
अम्बेडकर अपने इच्छित कार्य को नहीं कर पाए। दसूरी बात 
आशंिक तौर पर सच ह,ै हालाकि अम्बेडकर द्वारा मतं्री पद 
और सरकार त्यागने का एकमात्र कारण हिन्दू कोड बिल पर 
प्रतिक्रियावादी हिन्दू नेताओ ं द्वारा किया गया प्रतिरोध नहीं 
था, बल्कि यह भी था कि अम्बेडकर श्रम मन्त्रालय चाहते 
थे, ताकि बरु्जुआ जनवादी सधुार कर सकें । पहली बात पर 
निश्चित तौर पर संदहे किया जा सकता ह,ै क्योंकि संविधान 
1935 के 'गवर्नमणे्टर ऑफ इण्डिया एक्ट' का ही संशोधित रूप 
था और तमाम दमनकारी धाराओ ंको उसमें सम्मिलित किया 
गया था। यह भलूना नहीं चाहिए कि आपातकाल लगाने का 
प्रावधान संविधान में शरुू से था। यह भी नहीं भलूना चाहिए 
कि संविधान में पहले सम्पत्ति का अधिकार मलूभतू अधिकार 
के तौर पर शामिल था, जिसे कि बाद में मलूभतू अधिकारों 
से हटाया गया था। ये सब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान 
में ही था। 

एक स्थान पर 'स्टेट एण्ड  माइनॉरिटीज़' के बारे में धवल 
कहते हैं कि इस रचना में 'राज्य द्वारा समर थ्ित समाजवाद' 
की अम्बेडकर ने हिमायत की थी। पहली बात तो यह ह ैकि 
'राज्य द्वारा समर थ्ित समाजवाद' या 'राजकीय समाजवाद' एक 
मिस्नोमर (अतंरविरोधी संज्ञा) ह।ै जो कार्यक्रम अम्बेडकर ने 
प्रस्तावित किया था वह और कुछ नहीं बल्कि 'लेबर पार्टी 
ऑफ ब्रिटन' व फेबियन पार्टी के आर थ्िक कार्यक्रम की एक 
बरुी प्रतिलिपि थी और कुछ मायने में उससे भी पिछड़ी हुई थी। 
अम्बेडकर ने बाद में कंुजीभतू उद्योगों में से भी कुछ को निजी 
हाथों में दनेे की वकालत की थी। 
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धवल कहते हैं कि संविधान ने औपचारिक तौर पर 
अस्पृश्यता को खत्म कर एक योगदान किया लेकिन चूकँि 
अस्पृश्यता का मलू सामाजिक-आर थ्िक सामन्ती व्यवस्था 
में था और उसे ''हिलाने-डुलाने'' के लिए संविधान में कुछ 
नहीं किया गया। बकौल धवल, अम्बेडकर इस सामन्ती 
सामाजिक-आर थ्िक व्यवस्था पर चोट करना चाहते थे। यह 
भी मनमआुफिक तथ्यों को पेश करना ह।ै यह सच ह ै कि 
अम्बेेडकर सामन्तवादी व्यवस्था का विरोध करते थे। लेकिन 
उसके नाश के लिए भी वे कोई क्रान्तिकारी या रैडिकल कदम 
उठाने के हिमायती नहीं थे। क्या  साथी धवल यह जानते हैं कि 
अम्बेडकर ने बिना मआुवज़ा जागीरों और सामन्ती ज़मीनों 
की ज़ब्ती का विरोध किया था? अगर वे नहीं जानते, तो एक 
वाम अम्बेडकरवादी के तौर पर उन्हें जानना चाहिए और अगर 
जानते हैं, तो यहाँ पर उसका जि़क्र न करना बौद्धिक आचार 
के अनसुार उचित प्रतीत नहीं होता। क्या, उन्हें ेपता ह ैकि जिन 
सामन्ती रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाया गया उन्हें प्रिवी 
पर्स दनेे का सझुाव अम्बेडकर का था? यदि संविधान और 
उसके निर्माण में डॉ. अम्बेडकर की भमूिका की चर्चा होनी 
चाहिए तो सम्पूर्णता में होनी चाहिए, सिर्फ  हिन्दू ्कोड बिल के 
आधार पर नहीं। 

धवल अम्बेडकर के लिए नयी विचारधारात्मक पहचान 
निर्मित करने का प्रयास करते हैं। उनका कहना ह ैकि फुले और 
अम्बेडकर जातिगत पहचान के हिमायती नहीं थे, लेकिन 'वर्ग 
अन्तरविरोध की अवधारणा के निर्माण के प्रारम्भिक चरण' में 
वे जातिगत पहचान से बच नहीं सके। पहली बात तो इस विषय 
में फुले और अम्बेडकर का नाम एक साथ नहीं लिया जा सकता 
ह।ै दसूरी बात फुले के विषय में यह बात आशंिक तौर पर लाग ू
होती ह।ै तीसरी बात, अम्बेेडकर के विषय में यह बात लाग ू
नहीं होती ह।ै जिस समय, धवल के अनसुार, अम्बेडकर वर्गीय 
राजनीति की ओर संक्रमण कर रह ेथे, यानी इण्डिपेण्डेण्ट लेबर 
पार्टी के समय, उस समय में भी डॉ. अम्बेडकर अपने भाषणों 
और साक्षात्कारों में अन्तरविरोधी बातें कह रह े थे क्योंेकि 
इण्डिपेण्डेण्ट लेबर पार्टी उनके लिए, मलूत: और मखु्यअत:, 
पनूा पैक्ट के बाद के दौर में पैदा हुई राजनीतिक परिस्थिति में 
लाग ूकी जाने वाली एक राजनीतिक रणनीति थी। मिसाल के 
तौर पर, यदि आप डॉ. अम्बेडकर पर हाल में आई क्रिस्टोफर 
जेफरलोट की पसु्तक 'डॉ. अम्बेडकर एण्ड अनटचबेिलिटी' 
पढ़ें तो आप पाते हैं कि 1937 में ही अम्बेडकर कहते हैं कि 
भारतीय समाज के विश्लेषण में वर्ग उपयोगी श्रेणी नहीं ह ैऔर 
जाति का उत्पादन के सम्बन्धों तक पहुचँ से कोई लेना-दनेा 
नहीं ह।ै यानी, आईएलपी का घोषणापत्र वह कह रहा था 
जो कि पनूा पैक्ट के बाद की चनुावी रणनीति के अनसुार 
उपयोगी था, और डॉ. अम्बेडकर इस समय भी वह कह रह े

थे जिस पर उनका भरोसा था। इसलिए ज़बरन डॉ. अम्बेडकर 
को मार्क्सवादी या अचतेन मार्क्सवादी बनाने का प्रयास नहीं 
किया जाना चाहिए। यह उनकी राजनीतिक विरासत के साथ 
भी अन्याय होगा।

अब हम इस पर आते हैं कि अम्बेडकर ने 'इण्डिपेण्डेण्ट 
लेबर पार्टी' क्योंकि बनायी थी और 1935-36 में ही क्यों  
बनायी थी, उसके पहले क्यों नहीं और साथ ही कुछ समय बाद 
उन्होंने इस ''वर्गीय'' रणनीति को छोड़कर अस्मिता-आधारित 
रणनीति क्यों अपना ली और 'शड्ेयलू्ड कास्ट फेडरेशन' क्यों 
बना लिया। धवल का कहना ह ैआईएलपी का निर्माण वर्गीय 
राजनीति को ओर उनका शिफ्ट था। लेकिन इस विषय पर हुए 
कई शोध यह दिखलाते हैं कि पनूा पैक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट 
की बजाय आरक्षित सीट पर सहमत होने के बाद एक पहचान-
आधारित दल के आधार पर चनुाव लड़ने का कोई अर्थ नहीं 
था। नतीजतन, एक मास-आधार वाली पार्टी बनाने का निर्णय 
लिया गया और इसीलिए आशंिक तौर पर ब्रिटिश लेबर पार्टी 
की तर्ज़ पर अम्बेडकर ने आईएलपी का निर्माण किया। जब 
पहले ही चनुाव में आईएलपी का प्रदर्शन बेहद ख़राब रहा 
तो फिर अम्बेडकर वापस एक दलित नेता की पहचान की 
ओर वापस लौटते हैं। इसी दौर में, क्रिप्स मिशन भी अपना 
काम कर रहा था। अम्बेडकर ने एक बार फिर से न केवल 
सेपरेट इलेक्टोरेट की माँग उठायी बल्कि यह भी माँग उठायी 
कि दलितों के अलग गाँव बसाए जाए ँऔर इन गाँवों में गैर-
दलित के प्रवेश पर शलु्के  लगाए जाए।ँ यही नहीं, उन्होंने एक 
अगं्रेज़ अधिकारी बेवरली निकोलस को पत्र लिखकर कहा 
कि अगं्रेज़ जाने से पहले ये अलग गाँव जरूर बसाकर जाए ँ
और इसके लिए उन्हें ेअगर दलितों का बलपरू्वक प्रवासन भी 
कराना पड़े तो उन्हें करवाना चाहिए! इन्हीं विचारों के आधार 
पर आईएलपी को छोड़कर डॉ. अम्बेडकर ने फिर से दलित 
पहचान वाला एक संगठन एससीएफ बनाया, हालाकि यह 
भी असफल रहा। इसका एक कारण यह भी था कि आज़ादी 
से ठीक पहले वायसराय की काउंसिल में रहना और ब्रिटिश 
सरकार के यदु्ध प्रयास में सहायता करने के कारण अम्बेडकर 
आम जनता से कट गये थे। दशेव्यापी स्तर पर किसी भी 
मानक से उस समय अम्बेडकर से ज्यादा दलित आबादी 
कांग्रेस और फिर कम्युनिस्टों के साथ थी। इसके लिए कोई 
भी व्यक्ति ऐतिहासिक स्रोतों की जाँच कर सकता ह।ै लेकिन 
धवल डॉ. अम्बेडकर की बदलती चनुावी रणनीति के विषय 
में विस्तार में जाने और उसके कारण बताने की बजाय कहते 
हैं कि ''राजनीतिक अपरिहार्यताओ ंके कारण'' वर्गीय राजनीति 
की ओर अपने संक्रमण को अम्बेडकर ने छोड़ दिया! वे 
राजनीतिक अपरिहार्यताए ँक्या थीं, इस पर सधुीर धवल ने मौन 
धारण कर लिया ह।ै अम्बेडकर को मार्क्सरवाद के करीब लाने 
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के इस व्यर्थ प्रयास से न तो अम्बेडकरवाद को कोई लाभ ह ै
और न ही मार्क्सतवाद को, और यह बौद्धिक ईमानदारी का 
परिचायक भी नहीं ह।ै

सधुीर धवल के अनसुार 'स्टेटस एण्ड  माइनॉरिटीज़' के 
लेखन के बाद डॉ.अम्बेडकर को स्टेटसमनै के रूप में दखेा 
जाने लगा और फिर उन्हें संविधान बनाने की जिम्मेदेारी दी 
गयी। यह भी त्रुटिपरू्ण ब्यौ‍रा ह।ै कांग्रेस और अन्य राजनीतिक 
धाराए ँपहले से ही अम्बेडकर को एक स्टेटसमनै के तौर पर ही 
दखेती थीं। सच्चाई यह थी कि 1946 के बाद डॉ. अम्बेडकर 
हाशिये पर चल गये थे क्योंकि आईएलपी और एससीएफ दोनों 
की ही रणनीतियाँ बरुी तरह से असफल हो चकुी थीं। एक तरह 
से प. बंगाल में अपनी एक सीट खाली कर कांग्रेस उन्हें वापस 
मखु्य धारा में ले आयी और संविधान के मसौद े को तैयार 
करने वाली समिति में रखा। इसके लिए डॉ. अम्बेडकर अपने 
संविधान सभा के भाषणों में बार-बार कांग्रेस को धन्यवाद दतेे 
हुए भी दिखते हैं, हालाकि इसी कांग्रेस के बारे में एक बार 
उन्होंने कहा था कि कोई आत्मसम्मान वाला व्यक्ति कांग्रेस 
के साथ सहयोग-सहकार नहीं कर सकता ह।ै कारण यह था 
कि अम्बेडकर ने सरकार के साथ हमशेा सहयोग-सहकार 
की नीति ही अपनायी क्योंकि उनके ड्यईूवादी व्यवहारवादी 
दर्शन के अनसुार यही सही था, जो यह कहता था कि सरकार 
सबसे तार्कि क अभिकर्ता और महान मध्यस्थ‍कर्ता होती ह।ै 
पहले महाड़ सम्मेलन में ही अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा 
था कि ''सरकार सबसे प्रमखु और ताकतवर संस्था होती ह।ै 
सरकार जैसा सोचती ह,ै चीज़ें वैसे ही घटित होती हैं।'' (दखेें, 
आनन्दभ तेलतमु्बड, 'महाड़: दि मकेिग ऑफ फर्स्ट दलित 
रिवोल्ट', आकार प्रकाशन) इसलिए सरकार में चाह े अगं्रेज़ 
हों या कांग्रेस, अम्बेडकर उसके साथ सहयोग की नीति पर 
अमल करते हैं।

धवल दावा करते हैं कि डॉ. अम्बेडकर मार्क्सवाद के 
मानवतावाद को स्वीकार करते हैं, हालाकि उन्हें 'मार्क्सवाद 
के क्रान्ति के रास्ते' पर आपत्ति थी। यह भी ग़लत दावा ह।ै यदि 
आप 'बदु्ध और मार्क्स' पढ़ें तो दो बातें साफ हो जाती हैं: एक 
बात यह कि डॉ. अम्बेंडकर ने यह पसु्तक लिखने से पहले 
मार्क्सवाद की एक भी मौलिक पसु्तक का अध्ययन नहीं किया 
था (मिसाल के तौर पर, वे कहते हैं कि मार्क्स का कहना था 
कि 'दनुिया की व्याख्या करने की कोई ज़रूरत नहीं ह,ै सवाल 
इसे बदलने का ह'ै और यह कि मार्क्स द्वारा 'पूँजी' लिखने 
के सत्तर साल बाद रूस में क्रान्ति हुई; ज़ाहिर ह,ै अम्बेेडकर 
'पूँजी' को 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र' से गड्डमड्ड कर बैठे थे); 
दसूरी बात यह स्प‍ष्ट होती ह ैकि अम्बेडकर का मानना था कि 
मार्क्सवाद में जो भी सही ह,ै वह बदु्ध पहले ही कह चकेु थे 
और जो भी नया ह ैवह ग़लत ह ै(जैसे वर्ग अधिनायकत्व और 

'हिसंात्मतक क्रान्ति' का सिद्धान्त, आदि); इसलिए अम्बेडकर 
का मार्क्सवाद के प्रति नज़रिया दरुाव का था। यही कारण था 
कि उन्होंने मार्क्सवाद का 'सअुरों का दर्शन' भी कहा था। ऐसे 
में, ज़बरन मार्क्सवाद को डॉ. अम्बेडकर पर थोपना न सिर्फ  
ग़लत ह,ै बल्कि अनैतिक भी ह।ै आखिरी बात यह ह ैकि डॉ. 
अम्बेडकर को 'क्रान्ति के मार्क्सवादी रास्ते' पर आपत्ति नहीं 
थी, जैसा कि सधुीर धवल कहते हैं, बल्कि उन्हें  क्रान्तिकारी 
परिवर्तन की अवधारणा पर ही आपत्ति थी, जो कि उन्होंने 
ड्यईूवादी व्यवहारवाद से सीखा था। किसी भी व्यवहारवादी के 
समान डॉ. अम्बेडकर में विचारधारा के प्रति एक आम शत्रुता 
मौजदू थी। व्यवहारवाद मानता ह ैकि कोई भी आम सिद्धान्त 
या विचारधारा नहीं हो सकती, केवल वैज्ञानिक पद्धति होती 
ह;ै ड्यईू के अनसुार, यह वैज्ञानिक पद्धति होती ह ैप्रगतिवादी 
प्रयोगवाद (प्रोग्रेसिव एक्सपेरिमणे्टेशन), दसूरे शब्दों  में, ट्रायल 
एण्ड एरर। पिछले प्रयोगों की असफलता का आलोचनात्मक 
मलू्यांकन करना बेकार ह ै क्योंकि ड्यईू के अनसुार 'अतीत 
वर्तमान के निर्माण में कोई भमूिका नहीं निभाता'। इसलिए 
अम्बेडकर भी परेू जीवन प्रयोग करते रह।े लेकिन उनकी एक 
विचारधारा थी। चाह ेवे उसके प्रति सचते हों या न हों। यह 
विचारधारा व्यवहारवाद थी, जो कि एक विशिष्ट प्रकार का 
संवैधानिक उदारवादी सधुारवाद ह ैऔर कुछ नहीं। 

सधुीर धवल ने डॉ. अम्बेडकर के राजनीतिक विचारों और 
प्रयोगों का जो लेखा-जोखा पेश किया ह,ै वह न केवल तथ्यत: 
और तर्क श: ग़लत ह,ै बल्कि वह अम्बेडकरवाद और मार्क्सवाद 
के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अम्बेडकरवाद का 
मार्क्सवादी और मार्क्सवाद का अम्बेडकरवादी विनियोजन 
करता ह।ै जहाँ तक विचारधारा का प्रश्न ह,ै मार्क्सवादी 
विचारधारा और  अम्बेडकरवादी विचारधारा में कोई सेत ुनहीं 
बन सकता ह।ै इसका यह अर्थ नहीं ह ैकि तमाम मार्क्सवादी 
संगठनों और अम्बेडकरवादी संगठनों में ठोस मदु्दों पर मदु्दा-
आधारित एकता नहीं बन सकती ह।ै ऐसी एकता बनती भी 
ह ैऔर बननी भी चाहिए। लेकिन यह संयकु्त मोर्चा एक मदु्दा 
आधारित मोर्चा ह ै न कि विचारधारात्माक समन्वय। ऐसा 
समन्वय करने का प्रयास दो स्टूलों पर एक साथ बैठने का 
प्रयास करने के समान ह;ै जो ऐसा करेगा वह दोनों स्टूलों के 
बीच में गिरेगा।
स्वतन्त्र्योत्तर भारत के विषय में सधुीर धवल के 

विचार: हाफ-बेकेड, हाफ-थॉट
''कठमलु्लावादी....किसी चीज का ठोस रूप में 

अध्ययन करने के लिए अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल नही ं
करते, और अपने लेखन व भाषणो ंमें वे हमेशा अन्तर्वस्तु 
से रिक्त  पिटे-पिटाये जमुलो ंका इस्तेलमाल करते हैं...'' 

				    - माओ
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आज़ादी के बाद के भारत के बारे में भी सधुीर धवल के 
विचार परस्पर विरोधी हैं। कहीं वह भारत को अर्द्धसामन्ती 
अर्द्धऔपनिवेशिक कहते हैं तो कहीं उसे पूँजीवादी कहते 
दिखायी दतेे हैं। मिसाल के तौर पर, वह लिखते हैं कि दलाल 
पूँजीपति वर्ग की पूँजी और साम्राज्यवादी पूँजी के गठजोड़ 
से पूँजीवादी विकास हुआ। यह एक गज़ब का सतू्रीकरण ह।ै 
दलाल पूँजीपति वर्ग स्वभाव से ही वाणिज्यिक व नौकरशाह 
पूँजीपति वर्ग होता ह।ै औद्योगिक व वित्तीय पूँजीपति वर्ग 
दलाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे स्वयं बाज़ार व निवेश 
के अवसरों की आवश्यकता होती ह।ै ऐसे में, दलाल पूँजीपति 
वर्ग साम्राज्यवाद के साथ गठजोड़ बनाकर पूँजीवादी विकास 
नहीं करेगा, बल्कि पूँजीवादी विकास को अवरुद्ध करेगा। एक 
औद्योगिक-वित्तीय पूँजीपति वर्ग ही साम्राज्यवाद के 'जनूियर 
पार्टनर' के तौर पर पूँजीवादी विकास को अजंाम द ेसकता ह।ै 
लेकिन उस सरूत में भारत अर्द्धसामन्ती अर्द्धऔपनिवेशिक नहीं 
रहगेा! जैसा कि आप दखे सकते हैं, धवल की तर्क प्रणाली में 
भयंकर अन्तरविरोध हैं।

एक स्थान पर धवल लिखते हैं कि भारत में पूँजीवाद 
ने जाति व्यवस्था को खत्म नहीं किया क्योंंकि यह ''विकृत 
पूँजीवाद'' ह ै जिसका विकास ब्राह्मणवाद के साथ गठजोड़ 
करके हुआ ह।ै यानी, कोई ''स्वस्थ पूँजीवाद'' होता तो वह 
जाति व्यवस्था को समाप्त कर दतेा! 'स्वस्थ से स्वस्थ पूँजीवाद' 
ने क्या अमरेिका और यरूोप में नस्लावाद को खत्म किया? 
किसी शोषक अल्पसंख्या के शासन से यह उम्मीद करना 
ही व्यर्थ ह ै कि वह जाति व्यवस्था का नाश करेगी क्योंकि 
हर शोषक अल्पसंख्या शोषित बहुसंख्या को खण्ड-खण्ड में 
तोड़कर और उनका बर्बर उत्पीड़न करके ही अपने शासन को 
दीर्घजीवी बना सकती ह ैऔर इस काम में जाति व्यवस्था ने 
भारत में सभी हुक्मरानों को बेमिसाल हथियार दिया ह।ै भारत 
में अल्पसंख्यक शोषकों का कोई भी शासन जाति व्यवस्था  
का अन्त नहीं कर सकता। केवल महेनतकश बहुसंख्या का 
शासन ही जाति व्यावस्था पर प्राणान्ताक चोट कर सकता 
ह।ै जाति व्यवस्था अपने आपमें कोई सामन्ती चीज़ नहीं ह,ै 
जिसे श्री धवल का ''स्वस्थ‍ पूँजीवाद'' खत्म कर दतेा। हम एक 
प्राक्-सामन्तीे जाति व्यवस्था, सामन्ती जाति व्यवस्था ़ और 
पूँजीवादी जाति व्यवस्था की बात कर सकते हैं। किसी भी 
शोषक अल्पसंख्या के शासन के मातहत भारत के इतिहास में 
हर नयी उत्पादन व्यवस्था ने जाति व्यवस्था को अपनी जरूरतों 
के अनसुार ढाला ह,ै चाह ेशासक हिन्दू  हों, मसुलमान, या 
ब्रिटिश।

जाति व्य‍वस्था की विशिष्टता का जिक्र करते हुए धवल 
थोड़ा ज्यादा दरू चल जाते हैं और यह दावा कर बैठते हैं कि 
भारत का मज़दरू वर्ग समाँगी (होमोजीनियस) नहीं था, जबकि 

यरूोप का मज़दरू वर्ग समाँगी था। यरूोप के इतिहास या आज के 
यरूोप की स्थिति के विषय में कोई भी समझदारी रखने वाला 
व्यक्ति ऐसा बचकाना दावा नहीं करेगा। यदि मार्क्स की 'पूँजी' 
को ही पढ़ें तो स्पष्ट हो जाता ह ैकि यरूोप का मज़दरू वर्ग कभी 
भी समाँगी नहीं था। उसी प्रकार, अगर आप यरूोपीय मज़दरू वर्ग 
के आन्दोलन का इतिहास पढ़ें तो परेू यरूोप में प्रवासी मज़दरूों, 
काल मज़दरूों, आदि के साथ नस्लीय या क्षेत्रीय अन्तरविरोध के 
आधार पर हमशेा ही वहाँ पहचान की राजनीति को भड़काया 
गया ह।ै धवल का दावा केवल उनके अज्ञान को दिखलाता ह।ै 
'जय भीम' और 'लाल सलाम' के समन्वय का 

प्रश्न 
''वे नही ंजानते कि कहा ँबैठें, और दो स्टूलो ंके बीच 

बैठने का प्रयास करते हैं, एक से दूसरे स्टूल पर उछलते 
हैं, और कभी दाएँ तो कभी बाएँ गिरते हैं।'' 

			   - लेनिन
इसके बाद, धवल 'जय भीम' और 'लाल सलाम' को 

मिश्रित करने का नारा दतेे हैं और इन दोनों पक्षों से ऊपर उठकर 
एक शिक्षक की स्थिति में आकर नसीहत दतेे हैं कि दोनों पक्षों 
को अपनी गलतियाँ ठीक करके 'सड़क की लड़ाई' में एक हो 
जाना चाहिए। जब कोई 'जय भीम' या 'लाल सलाम' का नारा 
लगाता ह,ै तो ये महज़ शब्द नहीं होते, बल्कि विचारधारात्मक 
प्रतीक बन जाते हैं। 'जय भीम' कहने का अर्थ यह नहीं कि 
कोई बस 'अम्बेडकर की जय' कह रहा ह।ै इसका अर्थ ह ैकि 
वह अम्बेडकर की विचारधारा को अपना रहा ह।ै उसी प्रकार 
जब कोई 'लाल सलाम' कहता ह ैतो यह महज़ कोई जमुला 
नहीं ह,ै बल्कि मार्क्सवादी विचारधारा को आत्मसात करना 
ह।ै अब प्रश्न यह उठता ह ैकि क्या मार्क्सवादी विचारधारा और 
अम्बेडकर की राजनीतिक विचारधारा में कोई समन्वय सम्भव 
ह?ै अम्बेडकर का ड्यईूवादी  व्यवहारवाद राज्यसत्ता के विरुद्ध 
जाने को किसी भी सरूत में ग़लत मानता ह ैक्योंकि राज्य सत्ता/
सरकार समाज में 'सबसे तार्कि क अभिकर्ता' ह।ै जिन्होंने भी 
अम्बेडकर के राजनीतिक लेखन को पढ़ा ह ैऔर राजनीतिक 
प्रयोग को जानते हैं, वे जानते हैं कि अम्बेडकर इस सिद्धान्त 
से कभी नहीं डिगे। इसके विपरीत, मार्क्सवाद का मानना ह ैकि 
समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया क्रमिक विकास और गणुात्मक 
छलाग दोनों के ज़रिये चलती ह ैऔर समाज में कोई क्रान्तिकारी 
परिवर्तन बिना बल प्रयोग के नहीं आता (बल प्रयोग के 
सिद्धान्त और 'हिसंा से प्रेम' में फर्क  ह,ै जिसके विस्तार में हम 
यहाँ नहीं जा सकते हैं) और कोई भी शोषणकारी उत्पीड़नकारी 
सामाजिक-आर थ्िक सम्बन्ध बिना राज्य सत्ता और उसके 
बल प्रयोग के बिना नहीं टिके रह सकते। राज्यसत्ता एक वर्ग 
द्वारा दसूरे वर्ग पर हिसंा का ही उपकरण ह।ै लेकिन हिसंा का 
विरोध करने वाल ड्यईूवादी व्यवहारवाद को राज्य की हिसंा 
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नहीं दिखायी दतेी, उसे केवल जनता द्वारा सामहूिक तौर पर 
अपनी मकु्ति के लिए बल प्रयोग पर आपत्ति ह।ै अम्बेडकर 
भी इसी सोच के हामी हैं। एक लिबरल बरु्जुआ दर्शन होने के 
नाते ड्यईूवादी व्यवहारवाद, यानी अम्बेडकरवादी राजनीतिक 
विचारधारा के ऐसा मानने पर हमें न तो कोई ताज्जुब होना 
चाहिए और न ही कोई शिकायत। लबु्बेलबुाब यह कि 
विचारधारा के स्तर पर मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद में कोई 
समन्वय सम्भव ही नहीं ह ैऔर इसलिए 'जय भीम' और 'लाल 
सलाम' को भी मिलाया नहीं जा सकता ह।ै

धवल यह भी नसीहत दतेे हैं कि दलितों को साथ लेना 
बहुत ज़रूरी ह ै(सम्भ्वत: वे इसीलिए 'लाल सलाम' और 'जय 
भीम' को मिलाने की इतनी वकालत कर रह ेहैं)। हम भी मानते 
हैं। लेकिन उन्हें  विचारधारात्मक समझौते, झठू और तषु्टीकरण 
के ज़़रिये नहीं बल्कि एक सही वर्ग कार्यदिशा और विचारधारा 
पर जागतृ, गोलबन्द और संगठित करने की ज़रूरत ह।ै हमने 
अभी तक तो यह नहीं दखेा ह ै कि 'जय भीम' और 'लाल 
सलाम' को मिलाने के बीच के रास्ते , झठू और तषु्टीकरण से 
दलित आबादी किसी संगठन के साथ आयी ह।ै यदि किसी को 
'जय भीम' सनुकर ही किसी के साथ जाना होगा, तो वह ठेठ 
अम्बेडकरवादी संगठनों के 'जय भीम' को सनुकर उसके साथ 
जायेगा, आपके पास क्यों आयेगा? इस प्रकार की सोच न सिर्फ  
विचारधारात्मक तौर पर ग़लत ह,ै बल्कि व्यावहारिक तौर पर 
भी मरू्खतापरू्ण ह।ै

सच यह ह ैकि आज एक सही वर्ग कार्यदिशा पर एक वर्ग 
आधारित जाति विरोधी आन्दोलन खड़ा करने की आवश्यकता 
ह।ै एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साहस के साथ डॉ. अम्बेडकर 
के राजनीतिक दर्शन और विचारधारा की आलोचना रखने की 
आवश्यकता ह,ै जिससे कि जाति-विरोधी आन्दोलन को भीतर 
से खा रह ेव्यवहारवाद, अर्जीबाज़ी और सधुारवाद से निजात 
पायी जा सके। लेकिन ऐसा करने का साहस सधुीर धवल नहीं 
कर पाते। वे बीच का रास्ता निकालने के गोल चक्कर में ही 
घमूते रह जाते हैं। वे अस्मितावाद की आलोचना रखते हैं, 
लेकिन उनका संगठन रिपब्लिकन पैंथर्स भीमा कोरेगाँव की 
लड़ाई के 200 वर्षों पर दलित अस्मितावाद को बढ़ावा दनेे के 
लिए एक मिथक गढ़ता ह।ै आप कहेंगे कि एक मार्क्सवादी तो 
ऐसा ही कहगेा! लेकिन हमारे अलावा आनन्द तेलतमु्बड ने 
भी यही कहा ह ैऔर उन्होंने यह बिल्कुल  सही कहा ह ैकि इस 
प्रकार अस्मितावादी मिथक निर्माण से आज दलित मकु्ति की 
परियोजना को नकुसान ही पहुचँ रहा ह।ै

अपनी इसी मिथक निर्माण की रणनीति के तहत सधुीर 
धवल डॉ. अम्बेेडकर के बारे में भी एक मिथक निर्माण में लगे 
हुए हैं। मिसाल के तौर पर, उनका यह दावा कि अम्बेडकर 
जाति के नाश के लिए सामन्तवाद को उखाड़ फें कने के लिए 

क्रान्तिकारी वर्ग संघर्ष की बात कर रह ेथे, इतिहास के तथ्यों  
के साथ दरुाचार ह।ै अम्बे‍डकर के लेखन या उनके प्रयोगों का 
कोई भी यह मतलब निकाल ही नहीं सकता ह।ै हमने ऊपर इस 
बाबत तथ्य भी दिये हैं। 

सधुीर धवल आखं खोल दनेे वाला खलुासा करते हैं कि 
क्रान्ति किसी एक तरह से ही नहीं आयेगी! हमें लगता ह ैयह 
आकाशवाणी के समान स्पष्ट तथ्य ह।ै लेकिन विडम्बना की 
बात यह ह ैकि सधुीर धवल राजनीतिक तौर पर उस राजनीतिक 
कार्यदिशा के करीब हैं जो भारत में चीनी क्रान्ति करने पर आज 
भी अड़े हुए हैं! धवल की 'परू्ण जनवादी क्रान्ति' की बात इन्हीं 
'टाइम कैप्सूल' में कैद रह गये क्रान्तिकारियों की बातों के करीब 
पड़ती ह।ै लेकिन इससे भी अहम बात यह ह ैकि क्रान्ति चाह े
कितने भी विविध रूपों में सामने आये, उसकी एक सामान्यता 
(जनरैलिटी) या सार्वभौम गणु (यनूीवर्सैलिटी) भी होता ह।ै 
क्रान्ति हर सरूत में राज्यसत्ता के ध व्ंस और नयी राज्य सत्ता 
के निर्माण का नाम ह ैऔर इसमें बल प्रयोग (जो कि हिसंा का 
समानार्थी नहीं ह)ै होना अपरिहार्य ह ैक्योंकि एक वर्ग स्वेच्छा 
से सत्ता दसूरे वर्ग को नहीं दतेा। इस सार्वभौमिक अर्थ को गोल 
करके क्रान्ति के सम्भावित वैविध्य्पूर्ण रास्तों की बात करना 
भ्रामक हो सकता ह।ै शायद 'क्रान्ति के विशिष्ट रास्तें' से धवल 
का यह अर्थ ह ै कि भारत में मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद 
में समन्वय करना पड़ेगा। अव्वलन तो यह सम्भव नहीं ह ै
और अगर ऐसा करने के लिए द्रविड़ प्राणायाम किया गया 
तो क्रान्ति के इस सार्वभौमिक अर्थ का ही लोप हो जायेगा 
और परिणामस्वरूप पैदा होने वाली ''क्रान्ति'' की अवधारणा 
में कुछ भी क्रान्तिकारी नहीं रह जायेगा।

अन्त में सधुीर धवल वाम आन्दोलन और दलित 
आन्दोलन की एकता का नारा दनेे के बावजदू उनके बीच 
एक दीवार खड़ी कर दतेे हैं, मानों वे दो अलग-अलग, पथृक 
चीजें हों। उनके अनसुार, मज़दरू आन्दोलन में वामपन्थी नेततृ्व 
और दलित आन्दोलन में अम्बेडकरवादी नेततृ्व और इन दोनों 
आन्दोलनों के बीच एक योगात्मक एकता! हमारा कहना ह ैकि 
आज दलित आन्दोेलन या दलित संगठन की बजाय जाति-
विरोधी आन्दो‍लन और जाति-विरोधी संगठन की बात की 
जानी चाहिए और इनके भीतर व्यवहारवाद और अस्मितावाद 
के विरुद्ध संघर्ष किया जाना चाहिए। दलित आबादी को धवल 
एक ऐसी टेरीटरी बना दतेे हैं, जो क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों की 
पहुचँ से बाहर हो जाती ह ैऔर उस पर अम्बेडकरवादियों का 
एकाधिकार ह।ै ऐसे में कम्युकनिस्ट क्रान्तिकारियों के पास 
जो बचा रह जाता ह ैवह ह ैअम्बेडकरवादी दलित आन्दोलन 
से योगात्मनक एकता बनाना! यह न सिर्फ  सधुीर धवल की 
समझौतापरस्त और मौकापरस्तक समझदारी ह,ै बल्कि यह 
ग़लत और अव्यवहारिक भी ह।ै 
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हमारी समझ ह ै कि अम्बेडकरवादी दलित आन्दोलन से 
एकता और संघर्ष दोनों ही होगा। विचारधारात्मक प्रश्न पर 
संघर्ष और ठोस मदु्दों पर मदु्दा-आधारित एकता। साथ ही, 
कम्युनिस्टों को अपने जाति-विरोधी संगठन और आन्दोलनों 
को खड़ा करना होगा जो कि व्यवहारवाद और अस्मितावाद 
पर नहीं बल्कि एक क्रान्तिकारी वर्ग-आधारित जाति-विरोधी 
आन्दोलन को खड़ा करे। ऐतिहासिक तौर पर, कम्युनिस्टों ने 
अपने कठमलु्लापन और लकीर की फकीरी करने के कारण 
जाति प्रश्न को उसकी ऐतिहासिकता में समझने में चकू की और 
नतीजतन जाति प्रश्न के समाधान का कोई सही कार्यक्रम भी वे 
नहीं सझुा पाए। उनकी यह विचारधारात्मक कमज़ोरी भारत में 
क्रान्ति का एक सही कार्यक्रम न पेश कर पाने और वामपन्थी 
दसु्साहसवाद और दक्षिणपन्थी अवसरवाद के विचारधारात्मक 
भटकावों, विच्युतियों, विचलनों और प्रस्थानों के रूप में भी 
सामने आती रही। जाति प्रश्न कोई अकेला प्रश्न नहीं था, जिस 
पर कि भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन ने एक सही कार्यक्रम 
पेश करने में नाकामयाबी हासिल की। कहने की ज़रूरत नहीं 
ह ै कि हम 1925 से 1951 की भाकपा और 1967 से अब 
तक के मार्क्सवादी-लेनिनवादी कम्युनिस्ट आन्दोलन की बात 
कर रह ेहैं, संशोधनवादी भाकपा, माकपा और भाकपा (माल) 
लिबरेशन की नहीं। लेकिन इन विचारधारात्मक कमज़ोरियों 
के बावजदू क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन ने 1951 के 
पहले भी और 1967 के बाद भी दलित खतेिहर आबादी को 
उनके जीवन के सबसे अहम और ज्वलन्त सवालों पर संगठित 
किया, जातिगत अपमान के विरुद्ध लड़े और कुर्बानियाँ दीं। 
तथ्यत: बात करें तो कहीं ज्यादा दलितों ने किसी भी अन्य 
झण्डे  के मकुाबले लाल झण्डे के तहत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और 
कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसे में, '‍दलित आन्दोेलन' और 'वामपन्थी 
आन्दोलन' के बीच किसी योगात्मक एकता की बात करना भी 
क्या अस्मितावाद और अनैतिहासिक दृष्टिकोण नहीं ह?ै 

निस्सन्देह, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों को बिना किसी 
विचारधारात्मक समझौते और सरेण्डरिज्म के बिना जाति 
प्रश्न को मार्क्सवादी-लेनिनवाद दृष्टिकोण से समझना चाहिए 
और उसके उन्मूलन का एक लघकुालिक और दीर्घकालिक 
कार्यक्रम उपस्थित करना चाहिए और ऐसे कई अर्थपरू्ण और 
रचनात्मक प्रयास हुए हैं और हो भी रह ेहैं। इस प्रक्रिया में हमारी 
मिट्टी में बहुत से ऐसे प्रतीक हैं, जिन्हें अपनाया जा सकता ह।ै 
इसका पैमाना केवल और केवल यह हो सकता ह ैकि कौन से 
जाति-विरोधी योद्धा और आन्दोलन व्यवस्था-विरोध की तरफ 
आगे बढ़े; जो यह समझ गये कि जाति उन्मूलन का प्रश्न केवल 
सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक क्रान्ति का प्रश्न नहीं ह,ै 
बल्कि राज्य सत्ता का प्रश्न; ह ैक्योंकि राज्यसत्ता के अवलम्ब 
के बिना कोई भी उत्पीड़नकारी सामाजिक सम्बन्ध अपने 

आपको दीर्घकाल तक बनाये नहीं रह सकता ह।ै इस श्रेणी में 
अय्यंकली अग्रणी शख्सियत हैं जिन्हें आज का क्रान्तिकारी 
जाति-विरोधी आन्दो‍लन अपने एक प्रतीक के तौर पर अपना 
सकता ह,ै क्योंकि वे राज्यसत्ता के विरोध में खड़े थे और उन्होंने 
जाति अन्त की लड़ाई में कभी राजकीय लीगैलिटी की परवाह 
नहीं की। फुले भी अपने जीवन के अन्त की ओर अधिक से 
अधिक सत्ता-विरोधी रुख अपना रह ेथे। इसे समझने के लिए 
हण्टर आयोग के समक्ष फुले की गवाही और 'किसान का 
कोड़ा' विशषे रूप से पढ़ने योग्य हैं। इसके अलावा, दलितों 
और आदिवासियों के अपने विद्रोह रह ेहैं जिन्होंने बल प्रयोग 
के साथ व्यवस्था पर चोट की। ऐसे विद्रोहों के नायकों को आज 
के जाति-विरोधी आन्दोलन के प्रतीकों के तौर पर अपनाया 
जा सकता ह।ै

डॉ. अम्बेडकर के दो बनुियादी योगदान थे: दलित आबादी 
में आत्मगरिमाबोध को स्थापित करने में योगदान और साथ ही 
दलित प्रश्न को राष्ट्रीय आन्दोलन के एजेण्डा पर प्रमखुता के 
साथ स्थापित करने में योगदान। लेकिन उनकी व्यवहारवादी 
विचारधारा उन्हें कभी भी राज्यसत्ता के विरुद्ध जाने की आज्ञा 
नहीं दतेी थी। वे कभी भी जनता के द्वारा सामहूिक बलप्रयोग 
का समर्थन नहीं करते थे। यह विचारधारात्मक तौर पर उनके 
लिए निषिद्ध था। ऐसे में, क्याे आज के दौर में, उनके योगदानों 
के बावजदू उनकी विचारधारा जाति-विरोधी आन्दोलन के 
लिए उपयोगी होगी? क्या‍ राज्यसत्ता और सरकार के विरुद्ध 
गये बगैर जातिवाद और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध संघर्ष किया 
जा सकता ह?ै ऐसा वह ही मान सकता ह ैजो राज्यसत्ता को 
वर्गेतर और इसीलिए जाति से इतर मानता हो। हमें नहीं लगता 
कि ऐसा ह।ै (अम्बेडकर के योगदानों व उनके मलू्यांकनों 
के लिए दखेें: https://redpolemique.wordpress.
com/2017/05/04/caste-question-marxism-and-
the-political-legacy-of-b-r-ambedkar/)

अन्त में यही कहा जा सकता ह ै कि जाति के प्रश्न को 
समझना और उसके हल का रास्ता निकालना भारत में 
इकं़लाब का एक बनुियादी सवाल ह।ै लेकिन इसके लिए 
विचारधारात्माक स्पष्टपता और दृढ़ता की आवश्यकता ह,ै 
न कि सधुीर धवल-ब्राण्ड विचारधारात्मक सारसंग्रहवाद, 
अवसरवाद और तषु्टिकरण की। लेनिन के शब्दों में, 'दो स्टूलों 
पर एक साथ बैठने का प्रयास करने के चक्कर में उसके बीच 
में गिर पड़ना' न सिर्फ  अवाछनीय ह,ै बल्कि मरू्खता भी ह ैऔर 
इससे न सिर्फ  अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ ह,ै बल्कि 
नकुसान ही हुआ ह।ै
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हाल ही में ऊना काण्ड के बाद चली ऐतिहासिक 'दलित 
अस्मिता यात्रा' के एक वर्ष परेू होने पर राष्ट्रीय दलित अधिकार 
मचं के नेततृ्व में अहमदाबाद में एक सम्मेलन के साथ 11 
जलुाई को आज़ादी कूच की शरुुआत का एलान किया गया। 
12 जलुाई से पलुिस द्वारा आज्ञा रद्द किये जाने के बावजदू 
महेसाणा के सोमनाथ चौक पर जनसभा करके यात्रा की 
शरुुआत की गयी। इस कार्यक्रम में शरुू से ही दशे भर के कई 
वामपन्थी संगठनों व जनसंगठनों से कार्यकर्ता शामिल हुए थे। 
11 जलुाई को हुए सम्मेलन में छात्र नेता कन्हैया कुमार, दिल्ली 
विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रो. रतनलाल, पत्रकार अनिल 
चमड़िया, पटल समदुाय की नेता रेशमा पटल व कुछ स्थानीय 
मसुलमान नेता भी शामिल थे। 11 जलुाई के सम्मेलन व 12 
जलुाई को शरुू हुई यात्रा में मखु्य मसला था दलित भमूिहीन 
मज़दरूों को वे ज़मीनें दिलवाना जो कि कागज़ पर आवण्टित 
हो चकुी हैं। आन्दोलन के प्रमखु नेततृ्व की जिम्मेदारी निभा 
रह ेजिग्नेश मवेानी ने इस बाबत हुए भारी भ्रष्टाचार के विस्तृत 
आकँड़ें पेश किये और बताया कि 2012 में इस प्रश्न को लेकर 
एक जनहित याचिका भी दायर की गयी थी। जिग्नेश ने यह भी 
माँग की कि दलितों को आवण्टित की गयी तमाम ज़मीनों पर 
तथाकथित दबंगों का कब्ज़ा ह ैऔर कायद ेसे उनके ख़िलाफ़ 
दलित उत्पीड़न क़ाननू के तहत मकुदमा दर्ज होना चाहिए। 
लेकिन कई वर्षों तक यह गोरखधन्धा जारी रहने के बावजदू 
ऐसा कोई मकुदमा दर्ज नहीं किया गया ह।ै जिग्नेश ने अपनी 
बात में आगे संविधान के तहत समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष राज्य 
बनाने की माँग को रखा और सभी भाजपा-विरोधी प्रगतिशील 
ताकतों को एक मचं पर आने का आह्वान किया। 11 जलुाई 
के इस सम्मेलन को छात्र नेता कन्हैया कुमार ने भी सम्बोधित 
किया। हमशेा की तरह उनका भाषण लोकरंजक बातों, चटुीली 
टिप्पणियों और चटुकुले-नमुा बातों से भरा था लेकिन उसमें 
कोई ठोस कार्यक्रम या योजना पेश नहीं की गयी थी, जो कि 
उनके पास ह ैभी नहीं। रेशमा पटल ने पाटीदारों की ओर से 
आन्दोलन को समर्थन दिया, जिसके बाद मचं पर 'जय भीम-
जय सरदार' के नारे गूँजे। 

इससे पहले कि हम 'आज़ादी कूच' और राष्ट्रीय दलित 
अधिकार मंच की समचूी राजनीति, जिग्नेश मवेानी की 
राजनीति के विषय में कॉमरेडाना तौर पर कुछ आलोचनात्मक 
प्रेक्षण रखें, हम इस आन्दोलन के सकारात्मक योगदानों की 
चर्चा करेंगे।

ऊना का दलित विद्रोह: एक नयी शुरुआत, 
कुछ नयी सम्भावनाए ँऔर एक नया योगदान

पिछले वर्ष ऊना में दलितों की बर्बरता से पिटाई का 
वीडियो फैलते ही दशे भर में इस घटना और इसके दोषियों 
के विरुद्ध असन्तोष की लहर दौड़ गयी। इसके बाद गजुरात में 
जनसंघर्ष मचं समते अनेक जनसंगठनों, विशषे तौर पर ऊना 
दलित अत्याचार लड़त समिति के नेततृ्व में 'दलित अस्मिता 
यात्रा' की शरुुआत की गयी। इसी आन्दोलन से आगे चलकर 
'राष्ट्रीय दलित अधिकार मचं' एक संगठन के रूप में सामने 
आया। ऊना काण्ड के बाद किये गये इस शानदार आन्दोलन में 
न सिर्फ  ऊना काण्ड के आरोपियों को सज़ा दिलवाने की माँग 
की गयी, बल्कि कई अन्य महत्वपरू्ण राजनीतिक व सामाजिक 
प्रश्नों को भी उठाया गया। मिसाल के तौर पर, दलितों के बीच 
भमूि सधुार व ज़मीन के बँटवारे का मसला, दलित आबादी 
द्वारा जातिगत पेशों को खत्म करवाने और साथ ही दलित 
आबादी के ख़िलाफ़ बढ़ रह ेउत्पीड़न के मद्देनज़र उनके तमाम 
जनवादी और नागरिक अधिकारों को सनुिश्चित करने का 
मसला। 

इस रूप में जिग्नेश मवेानी और उनके नेततृ्व में हुए 
आन्दोलन का एक महत्वपरू्ण योगदान ह।ै जाति-अन्त 
आन्दोलन पिछले कई दशकों से प्रतीकवाद और सतही मदु्दों 
की राजनीति का शिकार रहा ह।ै इसका कारण यह ह ै कि 
जाति-अन्त आन्दोलन के नेततृ्व में ज़्यादातर जगहों पर या 
तो अस्मितावादी राजनीति हावी ह ैया फिर अम्बेडकरवादी 
व्यवहारवादी राजनीति अस्मितावादी राजनीति और 
अम्बेडकरवादी व्यवहारवाद के हावी होने का ही नतीजा ह ैकि 
जब गोहाणा, भगाणा, मिर्चपरु, खरैलाजी, जैसे काण्ड होते हैं 
या बथानी टोला व लक्ष्मणपरु बाथ जैसे काण्ड के हत्यारों को 

'आज़ादी कूच' के सन्दर्भ में

एक सम्भावना-सम्पन्न आन्दोलन के अन्तरविरोध 
और भविष्य का प्रश्न

l शिशिर

समीक्षा
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कोर्ट द्वारा छोड़ दिया जाता ह ैतो ज़्यादातर दलितवादी संगठन 
सड़कों पर नहीं उतरते; वे ज़्यादा से ज़्यादा जबुानी जमाखर्च 
करके संतोष कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी विश्वविद्यालय 
का नाम बदलकर किसी दलितवादी राजनीति के प्रतीक के 
नाम पर रखना हो, स्कूल ी पाठ्यपसु्तकों में अम्बेडकर व नेहरू 
के कार्टून पर विवाद हो जाये, या अम्बेडकर की मरू्ति की 
उंगली टूट जाये, तो वे इस कदर भयंकर हल्लागलु्ला मचाते 
हैं, मानो प्रलय आ गयी हो। इस मामले में एनसीईआरटी की 
एक परुानी पाठ्यपसु्तक में (जिसे कि अम्बेडकर के प्रति गहरी 
हमदर्दी रखने वाल बदु्धिजीवियों सहुास पल्शीकर व योगेन्द्र 
यादव ने तैयार किया था) छपे कार्टून को लेकर हुआ विवाद 
प्रातिनिधिक उदाहरण ह।ै यह कार्टून भारत में आज़ादी के 
बाद संविधान बनने की प्रक्रिया को लेकर उस समय के एक 
अखबार में छपा था। तमाम दलितवादियों, अस्मितावादियों 
व अम्बेडकरवादियों ने इसे अपने ढंग से समझा और फिर परेू 
दशे में काफी विवाद हुआ। इसमें एक घटना यह भी घटी कि 
एक अम्बेडकरवादी संगठन ने सहुास पल्शीकर के कार्यालय 
पर हमला कर दिया। ऐसे में, दखेा जा सकता ह ै कि किसी 
भी प्रकार की अस्मितावादी राजनीति बेहद गैर-जनवादी 
कट्टरपन्थ की ओर जा सकती ह।ै लेकिन ये ही कट्टरता दिखाने 
वाल अम्बेडकरवादी व्यवहारवादी व अस्मितावादी संगठन 
उस समय चपु रहते हैं जब महेनतकश दलितों से जडु़े मसले 
सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर, हाल ही में जब जवखडे़ 
काण्ड हुआ था तो उसके ख़िलाफ़ बलुाये गये प्रदर्शन में तो ये 
अम्बेडकरवादी संगठन शामिल नहीं हुए, और बाद में इन्होंने 
'फैक्ट फाइण्डिंग टीम' भजेने का निर्णय किया, जबकि पहला 
सही काम यह होना चाहिए था कि इसके ख़िलाफ़ सार्वजनिक 
प्रदर्शन कर समाज में प्रतिरोध की आवाज को पहुचँाया जाये। 
इस प्रकार के दर्जनों उदाहरण दिये जा सकते हैं जिसमें ये 
अम्बेडकरवादी व अस्मितावादी संगठन प्रतीकात्मक मदु्दों पर 
अस्मिता को केन्द्र बनाकर काफी शोर मचाते हैं लेकिन जब 
असली मसले उपस्थित होते हैं, जिसमें कि महेनतकश दलित 
आबादी का प्रश्न आता ह ैतो ये ग़ायब हो जाते हैं या फिर एक 
बयान भर जारी करके हाथ झाड़ लेते हैं। 

इस मायने में पिछले वर्ष राष्ट्रीय दलित अधिकार मचं व 
अन्य जनसंगठनों द्वारा जिग्नेश मवेानी के नेततृ्व में शरुू हुए 
आन्दोलन के बारे में एक बात स्पष्ट रूप से कही जानी चाहिए: 
एक लम्बे अरसे बाद जाति-अन्त आन्दोलन में एक ऐसी धारा 
पैदा हुई ह ै जो कि जाति-अन्त आन्दोलन को प्रतीकात्मक 
मसलों से आगे ठोस भौतिक मसलों पर ले जा रही ह।ै इसका 
श्रेय काफी हद तक जिग्नेश मवेानी के नेततृ्व को और उनकी 
यवुा टीम की ऊर्जा को जाना चाहिए। यह एक मायने में इस 

समय दशे का एकमात्र ऐसा दलित आन्दोलन ह ैजो कि केवल 
प्रतीकात्मक मसलों को नहीं उठा रहा, बल्कि प्राथमिकता 
और परेू ज़ोर के साथ उन मसलों को उठा रहा ह ैजो कि व्यापक 
महेनतकश व मज़दरू दलित आबादी को प्रभावित करते हैं। 
चलते-चलते बता दिया जाना चाहिए कि आज भी करीब 88 
से 90 प्रतिशत दलित या तो शहरी या फिर ग्रामीण मज़दरू हैं। 
ऐसे में, कोई भी दलित आन्दोलन जो कि अस्मितावादी मदु्दों 
की चौहद्दी में कैद ह,ै उसका चरित्र प्रतिक्रियावादी ही माना 
जाना चाहिए। मौजदूा दौर में, ऊना काण्ड के बाद शरुू हुआ 
यह आन्दोलन एक सखुद अपवाद ह।ै इस आन्दोलन ने दलित 
उत्पीड़न (जिसके बर्बरतम रूपों के शिकार 99 प्रतिशत मसलों 
में महेनतकश दलित होते हैं), दलितों के रोज़गार, शिक्षा, 
स्वास्थ्य और साथ ही ज़मीन का मसला उठाया ह ैऔर परुज़ोर 
तरीके से उठाया ह।ै इस मायने में जिग्नेश मवेानी की अगवुाई में 
इस आन्दोलन ने एक बड़ा योगदान किया ह ैऔर जाति-अन्त 
के आन्दोलन में एक नयी राह खोली ह।ै इसके लिए इनकी परूी 
टीम को क्रान्तिकारी सलाम पेश किया जाना चाहिए।

लेकिन ठीक इसी वजह से कि इस आन्दोलन ने कई 
अर्थों में एक नयी शरुुआत की ह ैऔर नयी सम्भावनाओ ंके 
द्वार खोले हैं, इसके अन्तरविरोधों, विरोधाभासों और कुछ 
गम्भीर समस्याओ ंपर चर्चा की आज ज़रूरत ह।ै इसलिए हम 
इस आन्दोलन की कुछ समस्याओ ं की पड़ताल करेंगे। हम 
शरुुआत कुछ प्रातिनिधिक घटनाओ ंसे करेंगे जो कि 'आज़ादी 
कूच' के दौरान घटित हुई ंऔर जो आन्दोलन में निहित कुछ 
समस्याओ ंकी ओर इशारा करती हैं।
आज़ादी कूच और ऊना काण्ड के बाद शुरू हुए 

आन्दोलन की कुछ समस्याएँ
1. व्यवहारवाद का असर और उसका खतरा
कुछ घटनाओ ंका हमने शरुुआत में जिक्र किया ह।ै इनमें 

से एक घटना यह ह ैकि जब पटलों की नमुाइन्दगी करने वाली 
नेता रेशमा पटल ने अपने भाषण का समापन किया तो 'जय 
भीम-जय सरदार' के नारे लगने लगे। गौरतलब ह ैकि यहाँ 'जय 
भीम-लाल सलाम' के जोड़े में से 'लाल सलाम' गायब ही हो 
गया! वैसे तो 'जय भीम-लाल सलाम' का नारा अपने आप में 
अर्थहीन ह,ै लेकिन हम उस पर बाद में आयेंगे। अभी फिलहाल 
इस नकु्ते  पर कि आज़ादी कूच के नेततृ्व और जिग्नेश मवेानी 
को सरदार वल्लभभाई पटल के समर्थन में जय-जयकार 
के नारे उठाने में भी कोई समस्या नहीं हुई। किसी भी सचते 
राजनीतिक कार्यकर्ता को यह पता ह ैकि सरदार पटल कांग्रेस 
में दक्षिणपन्थी धड़े का नेततृ्व करते थे। हिन्दू दक्षिणपन्थ की 
ओर उनका झकुाव व कई दमित राष्ट्रीयताओ ंको बल प्रयोग 
या ज़ोर-ज़बर्दस्ती से भारतीय संघ में मिलाने में उनकी भमूिका 
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भी किसी से छिपी नहीं ह।ै जातिवाद और ब्राह्मणवाद का 
कांग्रेस के भीतर की हिन्दू दक्षिणपन्थी लॉबी (राजेन्द्र प्रसाद, 
राजगोपालाचारी आदि) से उनका सम्बन्ध भी जगज़ाहिर रहा 
ह।ै ऐसे में, एक प्रतिबद्ध जाति-विरोधी आन्दोलन का नेततृ्व यदि 
तात्कालिक हितों के लिए राजनीतिक सिद्धान्तों को तिलाजलि 
दतेा ह,ै तो यह अन्त में उसके ही नकुसान का कारण बनेगा। 
साथ ही, ऐसा कदम दिखलाता ह ैकि उसके भीतर व्यवहारवाद 
की गहरी प्रवतृ्ति ह।ै साथ ही, सबसे मज़ेदार बात यह थी कि 
भाकपा (माल) लिबरेशन जैसे धरु अवसरवादी संशोधनवादी 
संगठन के लोग भी ज़ोर-शोर से 'जय भीम-जय सरदार' के 
कोरस में मगन थे! खरै, इसमें कोई अचरज की बात भी नहीं ह।ै 
माल लिबरेशन का रिकार्ड इस प्रकार के अवसरवाद में शरुू से 
ही माहिर रहा ह।ै ज़ाहिर ह,ै माल लिबरेशन की संशोधनवादी 
राजनीति एक बेहद सम्भावनासम्पन्न आन्दोलन पर अपने 
अवसरवाद से भयंकर विषाक्त प्रभाव डाल रही ह,ै विशषेकर 
तब जबकि इस आन्दोलन का नेततृ्व अदमनीय ऊर्जा से लैस 
होने के बावजदू विचारधारात्मक तौर पर सीखने की प्रक्रिया में 
ह ैऔर अनभुवहीन ह।ै ग़ौरतलब ह ैकि माल लिबरेशन की नेत्री 
कविता कृष्णन अण्णा हज़ारे के नेततृ्व वाल 'इण्डिया अगेंस्ट 
करप्शन' के मचं पर विराजमान होने पहुचँी थीं, हालाकि उस 
मचं पर ऐसी तमाम चीज़ें हो रही थीं जिनका मीडिया पैनलों 
पर वह काफी गर्मागर्म शब्दों में विरोध करती हैं जैसे कि भारत 
माता का चित्र, भारत माता की जय के नारे आदि। लेकिन 
धरु दक्षिणपन्थी लोकरंजकतावादी अण्णा हज़ारे ने जब उन्हें 
वहाँ से भगा दिया तो माल लिबरेशन वाल भी 'इडंिया अगेंस्ट 
करप्शन' को दक्षिणपन्थी बताने लगे और अपना भ्रष्टाचार-
विरोधी मोर्चा खोल लिया (वैसे यह भी सोचने की बात ह ैकि 
कोई कम्युनिस्ट पार्टी महज़ भ्रष्टाचार का विरोध करके साफ-
सथुरे पूँजीवाद के विभ्रम को बढ़ावा क्यों दगेी?)! यानी 'अगंरू 
खट्टे थे'! बहरहाल, इस संशोधनवादी पार्टी का ऐसा ही चाल-
चलन शरुू से रहा ह।ै यह 'सर्फ़  बोर्ड' लेकर हर लहर की सवारी 
करने को बेताब रहती ह!ै 

हम अपनी तरफ से इस ऊना आन्दोलन के नेततृ्व को 
यही राय देंगे कि किसी भी राजनीतिक और विचारधारात्मक 
धरुी से रिक्त ऐसे अवसरवादियों से बचें क्योंकि ये आज ऊना 
आन्दोलन के नेततृ्व की जय-जयकार का नारा लगा रह ेहैं मगर 
अपने संकीर्ण सांगठनिक हितों के लिए कल ये किसी का भी 
जयकारा लगा देंगे। यह भी ग़ौरतलब ह ैकि आज ऐसे अन्य कई 
वामपन्थी अवसरवादियों में जिग्नेश मवेानी को एक व्यक्ति के 
तौर पर और समचू ेऊना आन्दोलन को भी तषु्टिकरण के ज़रिये 
लपक लेने की एक शर्मनाक प्रतिस्पर्द्धा मची हुई ह।ै आन्दोलन 
और उसके नेततृ्व को कॉमरेडाना आलोचनाओ ं के ज़रिये 

एक सही विचारधारात्मक दिशा और दृष्टि दनेे के बजाय ये 
तमाम अवसरवादी संगठन किसी भी तरह के विचारधारात्मक 
समझौतों के ज़रिये इस आन्दोलन को लपक लेना चाहते हैं। 
ज़ाहिर ह,ै इससे अन्त में किसी का लाभ नहीं होने वाला ह ैऔर 
विशषे तौर पर आन्दोलन की तो कतई हानि होगी।

2. भमूि प्रश्न पर जिग न्ेश मेवानी के आन्दोलन की 
अवस्थिति और उसके असमाधेय विरोधाभास

दसूरा अहम प्रश्न यह ह ैकि जिस भौतिक मदु्दे पर जिग्नेश 
मवेानी की अगवुाई में यह आन्दोलन ज़ोर द ेरहा ह,ै क्या वह 
आज दशे की व्यापक महेनतकश दलित आबादी के लिए 
एक जीवन्त और आवश्यक मदु्दा ह?ै दशे में समचूी भमूिहीन 
आबादी का 47 प्रतिशत दलित आबादी ह।ै इसमें पिछले तीस 
वर्षों में अपनी जमीनें बेचने को मजबरू हुई दलित आबादी भी 
ह।ै उसे दोबारा एक छोटी-सी ज़मीन का मालिक बना दनेे से 
उसकी कौन-सी समस्या का समाधान होगा? उल्टे वह एक 
समस्या में फँस जायेगा जिसे लेनिन ने 'अपनी ही जोत द्वारा 
आत्म-शोषण' कहा था। सभी जानते हैं कि छोटी जोत की 
खतेी केवल पैसा पीती ह ैऔर दतेी कुछ नहीं ह।ै ज़मीन के 
मालिकाने से मोह रखने वाल ग़रीब किसान परिवारों के बेटे 
(कभी-कभी बेटियाँ भी) शहरों में जाकर या दसूरे बड़े किसानों 
की खतेों पर काम करके पैसे कमाकर छोटी जोत की खतेी में 
झोंकते रहते हैं और उससे कुछ भी नहीं मिलता। वहीं यह भी 
समझने की बात ह ै कि पूँजीवादी खतेी के विकास के साथ 
खतेी का मसला केवल जोत के आकार का प्रश्न नहीं ह ैबल्कि 
पूँजी की उपलब्धता, ऋण की उपलब्धता आदि पर ज़्यादा 
निर्भर हो गया ह।ै इसके अलावा यह भी दखेने की ज़रूरत ह ै
कि आज जिन किसानों के पास डेढ़ से दो हके्टेयर ज़मीन ह,ै 
उन किसानों की क्या स्थिति ह।ै ऐसे किसानों का बड़ा हिस्सा 
पहला मौका मिलते ही किसानी छोड़ना चाहता ह,ै जैसा कि 
कई सर्वेक्षणों में सामने आ चकुा ह।ै कई किसान तो चपरासी 
और खलासी की नौकरी के लिए घसू दनेे के लिए अपने खते 
बेच रह ेहैं। 

तीसरी बात यह ह ैकि कोई आन्दोलन यदि सिर्फ  दलित 
भमूिहीन के लिए ज़मीन माँगता ह,ै तो गैर-दलित भमूिहीन के 
प्रति उसका क्या रुख होगा? यदि वह पछूता ह ैकि उसके लिए 
यह आन्दोलन ज़मीन क्यों नहीं माँग रहा ह,ै तो इसका क्या 
जवाब होगा? ऐसी अवस्थिति इस आन्दोलन को आगे दवुिधा 
में डाल दगेी और यदि यह इस माँग पर अड़ा रहता ह ैतो यह 
भमूिहीन मज़दरूों के समचू ेवर्ग के बीच एकता बनाने में भारी 
बाधा पैदा करेगा। 

चौथी बात, गजुरात और समचू ेभारत में आज खतेी योग्य 
इतनी ज़मीन बची ही नहीं ह ैकि सभी भमूिहीन किसानों को तो 
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दरू सभी दलित भमूिहीनों को भी जीविकोपार्जन योग्य आकार 
की ज़मीन दी जा सके। एक आकलन के अनसुार अगर आज 
समस्त भमूिहीनों में भमूि पनुर्वितरण किया जाये तो सबके 
हिस्से 1.25 हके्टेयर ज़मीन आयेगी। ज़रा आज के उन किसानों 
पर निगाह डाल ली जाये जिनके पास इतनी जमीनें हैं। इनमें से 
ज़्यादातार अर्द्धभखुमरी का जीवन व्यतीत कर रह ेहैं, कर्जों के 
नीच ेदबकर आत्महत्याए ँकर रह ेहैं या फिर जमीनें बेचकर 
मज़दरूों की जमात में शामिल हो रह ेहैं। आज के दौर में खतेी 
का प्रश्न सामहूिकीकरण से ही हल हो सकता ह।ै आज जबकि 
किसानों की व्यापक आबादी (70 फीसदी से भी ज़्यादा) को 
एक प्रगतिशील नारे के लिए तैयार किया जा सकता ह,ै तो 
फिर उन्हें एक अतीतगामी नारे में क्यों फँसाया जा रहा ह,ै 
जिससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा? आज इस किसान 
आबादी और भमूिहीन खतेिहर मज़दरूों के लिए सबसे बड़ा 
प्रश्न ह ैरोज़गार और शिक्षा तथा राजकीय स्वास्थ्य सेवाओ ंका 
प्रश्न। ये वे माँगें हैं जिनपर उन्हें गोलबन्द और संगठित किया जा 
सकता ह ैऔर किया जाना चाहिए। उन्हें किसी शखेचिल्ली के 
सपने में नहीं फँसाया जाना चाहिए।

3. लागत मलू्य और लाभकारी मलू्य के लिए 
संघर्ष: प्रगतिशील या प्रतिगामी?

इस बात को एक हद तक जिग्नेश मवेानी भी स्वीकारते 
हैं और कहते हैं कि इसके लिए वे लागत मलू्य घटाने और 
लाभकारी मलू्य बढ़ाने का मदु्दा भी उठायेंगे। यह तो और भी 
भयंकर बात होगी और समचू ेआन्दोलन को महेनतकशों से दरू 
करेगी। कारण यह ह ैकि लाभकारी मलू्य की माँग परू्ण रूप से 
धनी किसानों की माँग ह ैऔर यह ग़रीब और मझँोले किसानों 
के ख़िलाफ़ जाती ह।ै कारण यह ह ै कि लाभकारी मलू्य के 
बढ़ने से अनाज की कीमतों में वदृ्धि होती ह ै और जो भी 
किसान अनाज का मखु्य रूप से खरीदार ह,ै न कि उत्पादक, 
उसके लिए भोजन और महगँा हो जाता ह।ै आज दशे की कुल 
आबादी में भमूि के मालिक किसान 27 प्रतिशत से कम हैं 
और उसमें भी 80 प्रतिशत किसान परिधिगत किसान हैं जो 
मलूत: और मखु्यत: अनाज के उत्पादक नहीं बल्कि खरीदार 
हैं। ऐसे में, लाभकारी मलू्य बढ़ने का फायदा केवल धनी 
किसानों को होगा (जो कि अक्सर स्वयं आढ़ती और सदूखोर 
भी होते हैं), अनाज व्यापारियों को होगा। इसमें खतेिहर मज़दरू 
और ग़रीब व मझँोले किसानों का तो भारी नकुसान होगा। 
सम्भवत: आज़ादी कूच के नेततृ्व को लाभकारी मलू्य की माँग 
उठाने की सलाह सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रे सी के लोगों ने 
(जो कि पंजाब में धनी किसानों की इस माँग को लेकर लड़ती 
रहती ह)ै और सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के लोगों ने दी ह।ै 
हमारा सझुाव ह ैकि इस माँग पर गहराई से सोचें क्योंकि यह 

परूी माँग ही जनविरोधी माँग ह ैऔर समचू ेमज़दरू वर्ग और 
ग़रीब किसान वर्ग के ख़िलाफ़ जाती ह।ै जहाँ तक दसूरी माँग 
का सवाल ह ैतो यह भी मलूत: एक प्रतिक्रियावादी माँग ही 
ह।ै कारण यह कि लागत मलू्य कम करने का अर्थ ह ैकि कृषि 
की आगत लागतों (इनपटु कॉस्ट) को कम करना। ये आगत 
लागतें मलूत: उर्वरक, बिजली, सिंचाई सवुिधाओ ंका मलू्य 
कम करने की माँग ह।ै ये मलू्य आम तौर पर तभी कम किये 
जा सकते हैं जबकि इनके उत्पादन या आपरू्ति की व्यवस्था 
करने वाल उद्यमों में शोषण की दर बढ़ाई जाये, यानी मज़दरूों 
की वास्तविक मज़दरूी को घटाया जाये, श्रम सघनता को 
बढ़ाया जाये और बेशी मलू्य की दर को उत्पादकता वदृ्धि के 
जरिये बढ़ाया जाये। ऐसे में, यह माँग भी आम तौर पर व्यापक 
महेनतकश आबादी के ख़िलाफ़ जाती ह।ै और अगर लागत 
मलू्य कुछ कम हो भी गया तो छोटे पैमाने की किसानी का 
बाज़ार अर्थव्यवस्था में टिक पाना असम्भव ह।ै कारण यह 
ह ै कि लागत कम होने का भी सबसे ज़्यादा लाभ बड़े धनी 
किसानों को ही ज़्यादा होगा जिनकी इन सभी इनपट्ुस तक 
पहुचँ कहीं ज़्यादा ह।ै ऐसे में, आन्दोलन के नेततृ्व का भमूि की 
माँग उठाने की असंगतता को संतलुित करने के लिए लागत 
मलू्य और लाभकारी मलू्य के प्रश्न को उठाने का कदम इस 
असंगतता और असंतलुन को घटाने की बजाय और बढ़ायेगा। 
आखिरी बात यह कि आज गजुरात में इतनी ज़मीन ही नहीं 
ह ैजिससे कि सभी भमूिहीन दलितों को 3 से 5 एकड़ ज़मीन 
दी जा सके। ऐसा केवल तभी किया जा सकता ह ैजब कि 
धनी और उच्च मध्य पाटीदार किसानों से ज़मीनें छीनीं जाए।ँ 
क्या आन्दोलन यह माँग उठायेगा? ऐसी सरूत में पाटीदारों 
की ओर से रेशमा पटल ने जो समर्थन दिया, वह तब भी दनेे 
आयेंगी? ऐसा लगता नहीं ह।ै वास्तव में, ज़मीन पनुर्वितरण 
की राजनीति का यगु आज़ादी के एक दशक के बाद ही बीत 
चकुा था। भारतीय खतेी में पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध प्रधान 
बन चकेु थे और प्रशियाई पथ से हुए भमूि सधुारों में भतूपरू्व 
सामन्तों को ही पूँजीवादी भसू्वामी बनाया जा चकुा था। जो 
थोड़े-बहुत भमूि सधुार दशे के कुछ हिस्सों में हुए थे, वहाँ 
भी पिछले चार-पाच दशक के पूँजीवादी विकास ने खतेी में 
संकें द्रीकरण की प्रक्रिया को उस मकुाम पर पहुचँा दिया ह ै
जिसमें छोटे किसानों की भारी आबादी या तो तबाह हो चकुी 
ह ैया तबाह होने की कगार पर ह।ै ऐसे में, उन्हें फिर कुछ दशक 
पीछे ले जाने का और डेढ़-दो हके्टेयर ज़मीन दकेर फिर से 
उसी परूी दर्दनाक प्रक्रिया से गजु़ारने का क्या अर्थ ह?ै ऐसे में, 
हम आन्दोलन के नेततृ्व से अपील करेंगे कि भमूि व किसान 
प्रश्न पर अपनी परूी अवस्थिति पर पनुर्विचार करे क्योंकि 
तात्कालिक लोकरंजकता व लोकप्रियता दनेे के बावजदू यह 
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आपके आन्दोलन को अन्त में एक बन्द गली में ले जायेगा 
और दरूगामी तौर पर बेहद नकुसानदहे होगा।

अब हम राष्ट्रीय दलित अधिकार मोर्चा की बेहद 
सम्भावना सम्पन्न और बेहद यवुा टीम के प्रमखु और सक्षम 
नेता साथी जिग्नेश मवेानी की विचारधारात्मक व राजनीतिक 
अवस्थिति के विषय में बेहद विनम्रता के साथ कुछ बातें 
कहना चाहेंगे और चाहेंगे कि इन बातों को आलोचनात्मक 
सझुाव व विनम्रता से पेश कुछ प्रेक्षणों के तौर पर लिया जाये 
क्योंकि हमें इस बात का अहसास ह ैकि आन्दोलन का नेततृ्व 
अभी किसी ठोस विचारधारात्मक व राजनीतिक अवस्थिति 
पर नहीं पहुचँ सका ह ैऔर पहुचँने की प्रक्रिया में ह।ै
क्या वास्तविक जिग्नेश मेवानी सामने आयेंगे?

इसमें कोई दो राय नहीं ह ै कि जिग्नेश मवेानी के रूप में 
जाति आन्दोलन को काफी समय बाद एक सक्षम नेततृ्व 
प्राप्त हुआ ह।ै उनकी यवुा टीम के योगदान को भी किसी भी 
रूप में कम करके नहीं आकँा जा सकता ह,ै जिसने पिछले 
एक वर्ष की यात्रा में प्रशसंनीय कार्य किया ह।ै लेकिन कुछ 
विचारधारात्मक व राजनीतिक प्रश्नों पर उनकी अवस्थिति 
को लेकर हम सनुिश्चित नहीं हो पाते हैं कि वह क्या ह?ै 
यह अनिश्चितता की स्थिति हमें महज विचारधारात्मक व 
राजनीतिक विभ्रम या सही अवस्थिति की तलाश के कारण 
पैदा हुई नहीं लगती ह।ै ऐसी सरूत में उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं 
होता। लेकिन, यह एक प्रकार के व्यवहारवाद और भ्रूण रूप 
में अवसरवाद के कारण पैदा हुई समस्या लगती ह।ै यह कतई 
इरादों पर सन्देह करना नहीं ह।ै निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि 
जिग्नेश मवेानी और नेततृ्व के अन्य साथियों के इराद ेनेक हैं, 
लेकिन उनकी विचारधारात्मक अवस्थिति पर स्पष्टत: सचतेन 
या अवचतेन स्तर पर व्यवहारवाद का असर ह।ै इस बात से 
इकंार नहीं किया जा सकता ह ैकि इसका कारण अम्बेडकर व 
अम्बेडकरवाद का असर हो। लेकिन हम अटकलबाजि़यों में 
नहीं जायेंगे और ठोस तौर पर अपने इस प्रेक्षण को पषु्ट करेंगे।

'लाल' और 'नीला' मिलाने से क्या बनेगा?
जिग्नेश मवेानी ने गाँवों-कस्बों में यात्रा गजु़रने के दौरान 

जो भाषण दिये उसमें उन्होंने माना कि क्रान्ति के बिना जाति 
उन्मूलन सम्भव नहीं ह।ै लेकिन आगे उन्होंने कहा कि इसीलिए 
'जय भीम' और 'लाल सलाम' को मिलाने की आवश्यकता 
ह।ै हमारा मानना ह ै कि यह भ्रामक बात ह।ै जब आप 'जय 
भीम' बोलते हैं तो आपका क्या अर्थ होता ह?ै निश्चित तौर 
पर, आपका अर्थ केवल डॉ. अम्बेडकर के नाम का जयकारा 
लगाना नहीं होता होगा। आपका अर्थ निश्चित तौर पर अम्बेडकर 
की विचारधारा की हिमायत करना होता ह।ै अम्बेडकर की 
विचारधारा क्या ह?ै अम्बेडकर की विचारधारा अमरेिकी उदार 

पूँजीवादी विचारधारा की एक शाखा ड्यईूवादी व्यवहारवाद 
ह।ै यह विचारधारा क्या कहती ह?ै यह विचारधारा निम्न बातों 
को मानती ह ैऔर डॉ. अम्बेडकर का इनमें अटूट विश्वास था:

1. समाज और प्रकृति में हर परिवर्तन क्रमिक होता ह ै
और क्रान्तिकारी परिवर्तन या छलाग की इसमें कोई जगह नहीं 
होती।

2. समाज वर्गों व वर्गों के अन्तरविरोधों से नहीं बनता 
और संचालित होता ह,ै बल्कि यह असंगत समहूों का एक 
समचु्चय होता ह,ै जिनमें मालिकों के संघ, मज़दरूों की 
यनूियन, किसी चनुावी दल से लेकर एक बास्केट बॉल क्लब 
आदि तक शामिल ह!ै यानी बस वर्ग को छोड़कर कोई भी 
असंगत, अतलुनीय समहूों का समचु्चय स्वीकार्य ह।ै

3. समाज में केवल क्रमिक परिवर्तन होते हैं और जो 
क्रमिक परिवर्तन होते हैं, उसके मखु्य कारक या अभिकर्ता 
जनसमदुाय नहीं होते, बल्कि सरकार होती ह।ै जनसमदुायों 
द्वारा स्वयं बलपरू्वक अपने अधिकार प्राप्त करने के प्रयास से 
केवल हिसंा होती ह ैऔर हिसंा केवल विनाश पैदा करती ह।ै

4. सरकार के चिन्तन और कार्य को प्रभावित करने की 
जिम्मेदारी बौद्धिक समदुाय की होती ह ैऔर इसीलिए दलित 
समदुाय के नौजवानों को सरकार में व्हाइट कॉलर नौकरियों 
में जाना चाहिए और सरकारी कर्मचारी बनकर सरकार की 
कार्रवाइयों व नीतियों को निर्धारित करना चाहिए।

इन चार विशषेताओ ंके अलावा व्यवहारवाद की अन्य 
कई विशषेताए ँ हैं जिन पर चर्चा करना यहाँ प्रासंगिक नहीं 
होगा। 

लेकिन साथ ही डॉ. अम्बेडकर के मार्क्सवाद और 
आमलूगामी क्रान्ति के बारे में विचारों से परिचित होना 
उपयोगी होगा। उनका कहना था कि मार्क्सवाद 'सअुरों का 
दर्शन' ह।ै इसके अलावा उनका मानना था कि मज़दरूों की 
हड़तालें और कम्युनिज़्म जडु़वा भाई हैं और वे इनके विरोध 
में हैं क्योंकि इससे कम्युनिस्टों को राजनीतिक फायदा मिलता 
ह ैऔर मज़दरूों का आर थ्िक नकुसान होता ह।ै साथ ही, उन्होंने 
यह भी कहा था कि आजादी मिलने के बाद हमारे जनवादी 
गणराज्य में बलपरू्वक या हिसंात्मक रूप में अपने हक़ों के लिए 
लड़ने का कोई स्थान नहीं ह।ै यहाँ इशारा किसान विद्रोहों की 
ओर था। यह अम्बेडकर के स्पष्ट विचार थे। ऐसे में, यदि जय 
भीम के नारे का अर्थ अम्बेडकर की विचारधारा की हिमायत 
ह,ै तो फिर जिग्नेश मवेानी उसे लाल सलाम से किस तरह 
मिलाना चाहते हैं? 

दसूरी बात यह कि यह नारा अपनेआप में एक व्यक्ति-
केन्द्रित अतार्कि क नारा ह।ै कोई क्रान्तिकारी कभी 'जय 
भगतसिंह' या 'जय मार्क्स' का नारा नहीं लगायेगा। तीसरी 
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बात, यह नारा डॉ. अम्बेडकर के जीवन काल में जन्म ले चकुा 
था। कायदन, इसका विरोध कर ऐसे नारे की अतर्कप रकता 
पर उसी समय डॉ. अम्बेडकर को स्वयं प्रश्न उठाना चाहिए 
था। बहरहाल, किन्हीं वजहों से ऐसा नहीं हो पाया होगा और 
आज इसके लिए डॉ. अम्बेडकर की आलोचना करने का कोई 
'ऑपरेटिव पार्ट' नहीं ह।ै लेकिन आज जाति-अन्त आन्दोलन 
में कम से कम तार्कि क और वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाला कोई 
व्यक्ति इस नारे की किस प्रकार हिमायत कर सकता ह?ै लेकिन 
यह प्रश्न अभी छोड़ भी दिया जाय तो मलू बात यह ह ै कि 
अम्बेडकरवाद और मार्क्सवाद के बीच विचारधारात्मक तौर 
पर कोई तालमले नहीं हो सकता ह ैक्योंकि ये दोनों दो विपरीत 
विश्व दृष्टिकोण, अप्रोच और मथेड हैं। मदु्दों के आधार पर जेनइुन 
व ईमानदार अम्बेडकरवादी संगठनों व क्रान्तिकारी जनसंगठनों 
के बीच मोर्चा बन सकता ह।ै लेकिन विचारधारात्मक तौर पर 
किसी समन्वय की बात करना अज्ञान होगा। यही कारण ह ै
कि चन्द एक पढ़े-लिख ेअम्बेडकरवादी (क्योंकि अधिकांश 
अम्बेडकरवादियों ने स्वयं अम्बेडकर को नहीं पढ़ा ह!ै) और 
क्रान्तिकारी मार्क्सवादी ऐसे किसी समन्वय का विरोध करते 
हैं। ऐसे में, सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रे सी के लोग 'जय 
भीम - लाल सलाम' की ताल पर ता-ता थैया क्यों कर रह े
थे, यह गहरे शोध का विषय ह!ै शायद उन्हें लगता ह ैकि ऐसे 
तषु्टिकरणों से दलित जनता को साथ लिया जा सकता ह।ै यह 
नादानी ह।ै दलित जनता के बीच सक्रिय संगठन व साथ ही 
स्वयं दलित जनता भी समझती ह ैकि आज तमाम वामपन्थी 
अम्बेडकरवादियों से भी ज़्यादा अम्बेडकरवादी क्यों बन रह े
हैं और रुदालियों की तरह छाती पीट-पीटकर अम्बेडकर के 
प्रश्न पर 'गलती हो गयी-माफ कर दो' की कव्वाली क्यों गा रह े
हैं। ऐसी तषु्टिकरण की राजनीति न तो कहीं ले जायेगी और न 
ही सफल हो सकती ह।ै सबसे मज़ेदार स्थिति उन लोगों की 
बन जाती ह ैजो अम्बेडकरवाद और मार्क्सवाद का तालमले 
करने का प्रयास करते हैं और दो स्टूलों पर साथ बैठने का 
प्रयास करने के चक्कर में दोनों स्टूलों के बीच गिर जाते हैं। 
आनन्द तेलतमु्बड़े जैसे बदु्धिजीवियों और आजकल तमाम 
मार्क्सवादी बदु्धिजीवियों व संगठनों की आजकल कुछ ऐसी 
ही हास्यास्पद स्थिति बनी हुई ह।ै अन्दर ही अन्दर वे जानते 
हैं अम्बेडकरवाद किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए 
सरकार को सधुारवादी आवेदन, प्रार्थनाए ँऔर अर्जियाँ दनेे से 
आगे नहीं जाता ह ैजबकि मार्क्सवादी समाज में परिवर्तन के 
क्रान्तिकारी सिद्धान्त की हिमायत करता ह ैऔर मानता ह ैकि 
कोई भी परिवर्तन वर्ग संघर्ष, क्रान्ति और बल प्रयोग के बगैर 
नहीं होता। हमारा मानना ह ैकि दो नावों की सवारी से पैदा होने 
वाली इस हास्यास्पद मगर त्रासद नियति से ऊना आन्दोलन के 

नेततृ्व को बचना चाहिए और विचारधारात्मक व राजनीतिक 
तौर पर एक साफ स्थिति अपनानी चाहिए।

साथी जिग्नेश का भमूि के प्रश्न को उठाने को लेकर जो 
मानना ह,ै उसके बारे में हम पिछले उपशीर्षक में ही अपनी राय 
ज़ाहिर कर चकेु हैं। आज के दौर में ज़मीन पनुर्वितरण का नारा 
एक प्रतिगामी नारा ह ै क्योंकि इतिहास उस मजंि़ल से आगे 
निकल चकुा ह।ै

भूमि और श्रमिकों के प्रश्न पर डॉ. अम्बेडकर 
की अवस्थिति क्या थी?

जिग्नेश मवेानी अम्बेडकर की विरासत को वामपन्थी 
परम्परा के नजदीक लाने के प्रयास में कहते हैं कि अम्बेडकर 
को जीवन के अन्तिम दिनों में यह लगने लगा था कि उन्होंने 
गाँव के ग़रीब व भमूिहीन दलितों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं 
किया था और इसीलिए उन्होंने अपने करीबी सहयोगी व 
शिष्य दादा साहबे गायकवाड़ को गाँव के ग़रीब दलितों के 
भमूि के प्रश्न को उठाने के लिए कहा था। इसी दौरान जिग्नेश 
ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि अम्बेडकर ने भमूि और 
श्रमिकों के मसले पर क्या कहा था इसके बारे में कोई कुछ नहीं 
बोलता ह।ै हम यही कहेंगे कि जिग्नेश सिर्फ  इतनी बातें कहकर 
रुक न जाए ँऔर खदु बताए ँकि अम्बेडकर ने भमूि सधुार व 
श्रमिकों के मसले पर क्या कहा था। 

हम संक्षेप में बताना चाहेंगे कि इस बारे में अम्बेडकर के 
क्या विचार थे। अम्बेडकर ने महाड़ सम्मेलन (मार्च, 1927) में 
भमूि के प्रश्न पर कहा था कि दलितों को खतेी के क्षेत्र में जाना 
चाहिए और उन्हें 'वन विभाग से प्रार्थना करनी चाहिए वह 
बेकार पड़ी ज़मीन उसे द ेद।े' गौर करें कि अम्बेडकर सामन्ती 
रियासतों व जागीरों को भगं कर ज़मीन जब्ती और भमूिहीनों 
के बीच उसके पनुर्वितरण की माँग नहीं कर रह ेथे बल्कि वन 
विभाग की बेकार ज़मीन के लिए प्रार्थना कर रह ेथे। आज़ादी 
के बाद भी अम्बेडकर का स्पष्ट तौर पर मानना था कि जमींदारों 
से बिना मआुवज़े के ज़मीन नहीं छीननी चाहिए क्योंकि उनका 
निजी सम्पत्ति के सिद्धान्त में अटूट भरोसा था। 

अम्बेडकर ने कभी भी भसू्वामियों से ज़मीन छीनकर 
किसानों को दनेे की माँग नहीं उठायी जो कि वास्तव में भमूि 
सधुार का सही अर्थ होता ह।ै वे मानकर चलते थे कि ये जागीरें 
सामन्तों व जमींदारों की निजी सम्पत्ति हैं। उनका इस बात पर 
कभी ध्यान नहीं गया कि ये जागीरें जनता से जमीनें छीन-
छीनकर और ग़रीबों को बेदखल करके खड़ी की गयी थीं और 
इन्हीं जागीरों पर इन भमूिहीनों ने अपनी कई पीढ़ियाँ खर्च कर 
इन ऐयाश ज़मींदारों के लिए सखु-समदृ्धि पैदा की थी। दादा 
साहबे गायकवाड़ ने जब भमूि सधुार आन्दोलन के तीन दौर 
1953, 1959 और 1965 में चलाये तो इसमें एक ही इजाफा 
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किया। उन्होंने इसके लिए व्यापक जनान्दोलन किया, जो कि 
अम्बेडकर ने इस पैमाने पर कभी नहीं किया था। लेकिन दादा 
साहब गायकवाड़ भी जमींदारों की जमीनें छीनकर दलित 
भमूिहीनों में बाँटने की माँग नहीं कर रह ेथे। आइये दखेते हैं 
कि उनके चार्टर में क्या लिखा था। उनका चार्टर इस प्रकार था:

1. लोकसभा के प्रांगण में डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा 
लगायी जाये।

2. वास्तव में स्वयं खतेी करने वाल के लिए क़ाननू में 
सधुार किया जाये।

3. सरकार को बेकार जमीनों को भमूिहीनों को द े दनेा 
चाहिए।

इसके अतिरिक्त सात और माँगें थीं जिनमें न्यूनतम 
मज़दरूी क़ाननू को लाग ूकरना, खाद्य सामग्री की कम दामों 
पर उपलब्धता को सनुिश्चित करना आदि शामिल था। 1964 
में, यानी कि आन्दोलन के तीसरे चरण में लाखों लोगों ने 
गिरफ्तारी दी। इसके बाद दादा साहबे गायकवाड़ ने सरकार को 
भमूि दनेे के विषय में कुछ सलाहें दीं। वे इस प्रकार थीं: बंजर 
भमूि को उपजाऊ बनाया जाय और उन्हें भमूिहीनों को दिया 
जाय। यानी कि यह आन्दोलन कहीं भी रैडिकल भमूि सधुार 
की माँग नहीं कर रहा था। वास्तव में यह वही माँग कर रहा था 
जिसकी बात अम्बेडकर ने की थी: सरकार द्वारा खाली पड़ी 
बेकार जमीनों को भमूिहीनों में बाँटना। यानी, बड़े भसू्वामियों 
की ज़मीन पर कोई 'बरुी नज़र' डाल बिना दलित भमूिहीनों 
के लिए भदूान! यह भमूि मालिकाने में असमानता और बड़े 
भसू्वामियों से जमीनें लेने की वास्तविक क्रान्तिकारी माँग 
को नहीं उठा रहा था बल्कि सरकार/राज्यसत्ता से दान माँग 
रहा था। यह जरूर ह ैकि यह दान माँगने के लिए दादा साहबे 
गायकवाड़ ने एक जनान्दोलन किया। लेकिन उसके निशाने 
पर जमींदारों का समचूा वर्ग नहीं था। जैसा कि अम्बेडकर का 
मानना था, हर परिवर्तन सरकार के द्वारा आता ह,ै न कि वर्गों 
के संघर्ष के द्वारा। इसलिए यहाँ भी भसू्वामियों के समचू ेवर्ग 
को निशाने पर रखने, रैडिकल भमूि सधुारों की माँग करने की 
बजाय सरकार से दान माँगा जा रहा था। क्या इसे रैडिकल 
भमूि सधुार का आन्दोलन कहा जाय? क्या यह माना जाय 
कि अम्बेडकर अपने जीवन के अन्त में सरकार व राज्यसत्ता 
से आमना-सामना करने की किसी रैडिकल नीति पर आ गये 
थे? क्या यह माना जाय कि दादा साहबे गायकवाड़ ने कोई 
क्रान्तिकारी भमूि सधुार आन्दोलन किया था? कतई नहीं। यह 
तो बरु्जुआ दायरे के भीतर भी रैडिकल भमूि सधुार नहीं माना 
जा सकता ह।ै इसलिए हमें लगता ह ैकि इस विषय में परूी जाँच-
पड़ताल करके आन्दोलन के नेततृ्व को समझना होगा कि भमूि 
के प्रश्न पर अम्बेडकर और बाद में उनके अनसुरणकर्ताओ ंकी 

क्या समझदारी थी।
जहाँ तक श्रमिकों व पूँजीपतियों के रिश्ते के विषय में 

अम्बेडकर की समझदारी का प्रश्न ह ैतो वे स्पष्ट तौर पर मानते 
थे कि श्रम और पूँजी के हित वास्तव में समान हैं और उनके 
अन्तरविरोध केवल सतह के स्तर पर होते हैं, यानी प्रतीतिगत 
होते हैं। उनके बीच कोई वास्तविक अन्तरविरोध नहीं होते। 
किसी भी उदार बरु्जुआ चिन्तक के समान वे मानते थे कि 
मज़दरूों को सामहूिक मोलभाव का हक़ ह।ै इसीलिए वायसराय 
की परिषद के श्रम मन्त्रालय के सदस्य के तौर पर उन्होंने 
इण्डियन ट्रेड यनूियन अमणे्डमेंट बिल पारित करवाने में केन्द्रीय 
भमूिका निभाई। लेकिन हर उदार बरु्जुआ चिन्तक समझता ह ै
कि सनुवाई का कोई क़ाननूी चनैल न होना, सामहूिक मोलभाव 
का कोई मकेैनिज़्म नहीं होना पूँजी के हितों के लिए और भी 
ज़्यादा खतरनाक होता ह।ै यह विस्फोटों की ओर ले जाता 
ह।ै इसलिए उदार बरु्जुआ चिन्तक विचारधारात्मक तौर पर 
ईमानदारी से मज़दरूों के सामहूिक हितों के प्रतिनिधित्व करने 
वाली संस्था के तौर पर एक ट्रेड यनूियन को मान्यता दतेे हैं। 
लेकिन क्या अम्बेडकर जझुारू व रैडिकल हड़तालों पर भरोसा 
करते थे? नहीं। एक उदाहरण पर नज़र डालें।

बम्बई की 1929 की प्रसिद्ध टेक्सटाइल मिल की हड़ताल 
में दलितों को हड़ताल में भागीदारी न करने की सलाह दनेे भी 
वह स्वयं नहीं गये थे बल्कि ससनू मिल के मालिक फ्रेड रिक 
स्टोंज के बलुावे पर गये थे। कहने के लिए मसला यह था 
कि कारखाने में मौजदू जातिगत श्रम विभाजन पर अम्बेडकर 
की आपत्ति थी। और हड़ताल में कम्युनिस्टों के नेततृ्व वाली 
यनूियन ये मसला नहीं उठा रही थी। लेकिन फिर सवाल यह 
उठता ह ैकि अम्बेडकर हड़ताल से पहले या उस वक्त अपनी 
पहल पर क्यों नहीं गये, ससनू मिल के मालिक स्टोंज़ के 
बलुावे पर हड़ताल से दलित मज़दरूों को अलग होने के लिए 
कहने क्यों गये? अप्रैल 1929 में भी उन्होंने फिर से चाल ूहुई 
हड़ताल को खत्म करवाने के लिए सक्रिय अभियान चलाया। 
इसका कारण यह नहीं था कि अम्बेडकर बेईमान, दलाल या 
मज़दरूों के विरुद्ध थे। इसका कारण यह था कि एक जेनइुन 
व्यवहारवादी के तौर पर उनका स्पष्ट तौर पर मानना था कि 
समाज वर्गों व वर्गों के अन्तरविरोध से बनता और संचालित 
नहीं होता। यह असंगत सामाजिक समहूों का समचु्चय होता 
ह ै जिनमें कोई वास्तविक अन्तरविरोध नहीं होता ह,ै केवल 
प्रतीतिगत अन्तरविरोध होता ह ैऔर वह सरकार, यानी कि 
महान मध्यस्थकर्ता या सर्वाधिक तार्कि क अभिकर्ता यानी 
कि सरकार के हस्तक्षेप से सलुझाया जा सकता ह।ै इसीलिए 
उन्होंने कहा था कि हड़तालें और कम्युनिज़्म जडु़वा भाई हैं 
और वे इनका समर्थन कभी नहीं करते। 
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बेहद संक्षेप में, ये हैं भमूि प्रश्न पर तथा श्रम व पूँजी के 
रिश्तों पर अम्बेडकर के विचार। क्या जिग्नेश मवेानी इन 
विचारों से सहमत हैं? यदि हाँ तो उन्हें सार्वजनिक तौर पर 
इन्हें स्वीकार करना चाहिए। अगर नहीं तो भी उन्हें सार्वजनिक 
तौर पर इस बात को कहना चाहिए। अगर वे इन विचारों को 
स्वीकार नहीं करते, तो अम्बेडकरवादी विचारधारा का और 
क्या बचा रहता ह,ै सिवाय एक 'एपं्टी स्लोगन' के? तब तो बात 
सिर्फ  इतनी ह ैकि जाति-अन्त के प्रति जेनइुन सरोकार होने के 
कारण डॉ. अम्बेडकर का सम्मान किया जाय। लेकिन किसी 
का सम्मान करना और उसकी विचारधारा को स्वीकार करना, 
उसके नाम के विचारधारात्मक नारे लगाना दो अलग चीजें हैं। 
जिग्नेश और ऊना के बाद खड़े हुए आन्दोलन के नेततृ्व को 
इन प्रश्नों पर अपनी अवस्थिति को साफ करना चाहिए और 
भ्रामक बयान नहीं दनेे चाहिए जैसे कि 'बाबासाहबे ने भमूि 
और श्रम के प्रश्न पर क्या कहा था यह कोई नहीं बताता।' तो 
आप ही बताए ँकि उन्होंने क्या कहा था और आप किन चीजों 
से सहमत हैं।

इन प्रश्नों पर गोलमोल अवस्थिति होने के कारण ही 
सम्भवत: मचं की प्रकृति बदलते ही आन्दोलन के नेततृ्व की 
विचारधारात्मक बातें भी बदल जाती हैं। यह एक प्रकार का 
व्यवहारवाद और अवसरवाद ही ह,ै जो मानता ह ैकि कोई भी 
विचारधारात्मक अवस्थिति होनी ही नहीं चाहिए (हालाकि यह 
स्वयं एक विचारधारात्मक अवस्थिति ह!ै), सिर्फ  रणकौशल 
व पद्धति होनी चाहिए। किसी भी बड़े मचं से अम्बेडकरवाद 
और अस्मितावाद की आलोचना से बचकर निकल जाने के 
प्रयास को साथी जिग्नेश के वक्तव्यों में स्पष्ट तौर पर दखेा जा 
सकता ह।ै ज़्यादा से ज़्यादा, वे उन राजनीतिक धाराओ ंकी 
आलोचना करते हैं, जो कि अम्बेडकरवादी व्यवहारवाद के 
विकृत और पतित रूप हैं, जैसे कि बसपा, बामसेफ आदि की 
राजनीति। लेकिन वहीं गाँवों-कस्बों में सामान्य सभाओ ंमें वे 
अस्मितावाद और बहुजनवाद पर सही चोट भी करते हैं और 
जाति-अन्त आन्दोलन को प्रतीकात्मक मदु्दों से आगे ले जाने 
की बात करते हैं। कभी वे शहेला रशीद, तो कभी पनूावाला, 
तो कभी कन्हैया कुमार के साथ मचं साझा करते हैं; कभी वे 
'जय भीम' पर ज़ोर दतेे नज़र आते हैं, तो कभी लाल सलाम 
पर। ज़रूरत पड़ने पर वे 'जय सरदार' का नारा उठा दनेे से भी 
नहीं सकुचाते। ऐसे में, कभी-कभी यह प्रश्न दिमाग में आता ह ै
कि इनमें से असली, ऑथेंटिक, जेनइुन जिग्नेश मवेानी कौन 
ह?ै इसीलिए इस उपशीर्षक में हमने यह पछूा, 'क्या असली 
जिग्नेश मवेानी सामने आयेंगे?'

निष्कर्ष
कई अन्य कई मदु्दे हैं जिन पर बात रखी जा सकती ह,ै 

लेकिन स्थान की सीमा होने के कारण उन मदु्दों पर हम भविष्य 
में कभी बात रखेंगे। मिसाल के तौर पर, आज के आक्रामक 
साम्प्रदायिक व ब्राह्मणवादी फासीवाद के दौर में वे आन्दोलन 
और संगठन ही टिक पायेंगे जिनकी जड़ें जनता के बीच गहरी 
जमी होंगी, जिनका कुछ इलाकों में जनता के बीच गहरा 
सामाजिक आधार होगा। ऐसे में, केवल हाई प्रोफाइल मचंों पर 
''वामपन्थी'' और ''प्रगतिशील'' सपुरस्टारों के साथ मिलकर 
मोदी सरकार पर हमले से वास्तव में कोई फायदा नहीं होगा। 
लेकिन जनदिशा को लाग ूकरने की कमी और नेततृ्व की मशंा 
न होने के बावजदू एक व्यक्ति या चन्द व्यक्तियों के इर्द-गिर्द 
घमूने से आन्दोलन अन्दर से कमज़ोर बना रहगेा और किसी 
भी गाढ़े और कठिन वक्त में इसके सामने अस्तित्व का संकट 
पैदा हो जायेगा। 

साथ ही, हमारा स्पष्ट तौर पर मानना ह ैकि आज जाति-
अन्त के आन्दोलनों और संगठनों को अस्मिता के नाम पर 
संगठित नहीं किया जाना चाहिए। कारण यह कि अस्मिता 
का तर्क  ही यही होता ह ै कि वह अपनी विपरीत अस्मिता 
को बढ़ावा दकेर ही मज़बतू की जा सकती ह।ै अगर दलित 
अस्मिता को मज़बतू करके जाति-अन्त की लड़ाई लड़ी 
जायेगी तो वह जाने या अनजाने अन्य जातिगत अस्मिताओ ं
और विशषे तौर पर अपने ठीक विपरीत जातिगत अस्मिता 
को भी मजबतू बनायेगी। और इन अस्मिताओ ं के संघर्ष में 
नकुसान हमशेा परिधिगत और अल्पसंख्यक अस्मिताओ ंको 
होगा। आप मानकर चलें कि यदि 'दलित शक्ति सम्मेलन', 
'दलित अस्मिता यात्रा' आयोजित होंगे तो फिर 'मराठा शक्ति 
सम्मेलन', 'पटल शक्ति सम्मेलन' और 'जाट स्मृति यात्राए'ँ भी 
आयोजित होंगी। अस्मिताओ ंकी इस प्रतिस्पर्द्धा में अन्तत: 
कौन जीतेगा? ज़रा सोचिये। अस्मिताओ ंकी जकड़बन्दी को 
और तथाकथित दबंग जातियों के वर्गीय शोषण और उनके 
द्वारा किये जाने वाल सामाजिक उत्पीड़न का जवाब वर्गीय 
गोलबन्दी के ज़रिये ही दिया जा सकता ह ैक्योंकि यह उनकी 
जातिगत गोलबन्दी को तोड़ सकती ह,ै कमज़ोर कर सकती 
ह ैऔर इस रूप में जाति-अन्त के आन्दोलन को आगे बढ़ा 
सकती ह,ै कारण यह कि इन जातियों का बहुसंख्यक भी आज 
मज़दरूों, अर्द्धमज़दरूों व निम्न मध्यवर्गों में शामिल हो रहा ह ै
और अपनी ही जाति के कुलीन वर्ग के शोषण का शिकार 
हो रहा ह।ै इसलिए संगठन या आन्दोलन के नाम में ''दलित'' 
शब्द की बजाय ''जाति उन्मूलन'' या ''जाति-अन्त'' जोड़ना 
बेहद ज़रूरी ह ैऔर इसके लिए एक पल भी इतंज़ार करना 
नकुसानदहे साबित होगा। इन बिन्दुओ ंपर हम अभी स्थान की 
कमी के कारण विस्तार से बात नहीं रख पा रह ेहैं। लेकिन अन्य 
कई प्रश्न हैं जिनका समाधान इस शानदार और सम्भावना-
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सम्पन्न आन्दोलन को करना होगा।
अन्त में हम एक बार यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारी 

इस कॉमरेडाना आलोचना का मकसद ह ैइस आन्दोलन के 
सक्षम और यवुा नेततृ्व के समक्ष कुछ ज़रूरी सवालों को 
उठाना जिनका जवाब भविष्य में इसे दनेा होगा। आज समचूा 
जाति-उन्मूलन आन्दोलन और साथ ही हम जैसे क्रान्तिकारी 
संगठन व व्यक्ति जिग्नेश मवेानी की अगवुाई में चल रह ेइस 
आन्दोलन को उम्मीद, अधीरता और अकुलाहट के साथ 
दखे रह ेहैं। किसी भी किस्म का विचारधारात्मक समझौता, 
वैचारिक स्पष्टवादिता की कमी और विचारधारा और विज्ञान 
की कीमत पर रणकौशल और कूटनीति करने की हमशेा भारी 
कीमत चकुानी पड़ती ह,ै चाह ेइसका नतीजा तत्काल सामने 
न आये, तो भी।

हम इन कॉमरेडाना आलोचना में बेहद विनम्रता के 
साथ अपनी कुछ बातें जिग्नेश और आन्दोलन के अन्य 
साथियों से इसलिए साझा करना चाहते थे क्योंकि आज परेू 
दशे में क्रान्तिकारी जाति-अन्त आन्दोलन और क्रान्तिकारी 

भगत सिहं ने कहा 
"पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊँचा समझा जाता था, आज बहुत 

ही गन्दा हो गया है। यह लोग एक-दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे-मोटे शीर्षक देकर लोगों  की 
भावनाएँ भड़काते हैं और परस्पर सिर-फुटौव्वल करवाते हैं। एक-दो जगह ही नही,ं 
कितनी ही जगहों  पर इसलिए दंगे हुए कि स्थानीय अखबारों  ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख 
लिखे हैं। ऐसे लेखक जिनका दिल व दिमाग़ ऐसे दिनों  में भी शान्त रहा हो, बहुत कम 
हैं।

अखबारों  का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों  से संकीर्णता निकालना, साम्प्रदायिक 
भावनाएँ हटाना, परस्पर मेल-मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना 
था; लेकिन इन्ह ोंने अपना मखु्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, 
साम्प्रदायिक बनाना, लड़ाई-झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट 
करना बना लिया है। यही कारण है कि भारत वर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर 
आखँों  से रक्त के आसूँ बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि ‘भारत का बनेगा 
क्या?’"

('साम्प्रदायिक दंगे और उनका इलाज' लेख से) 

कम्युनिस्ट आन्दोलन दोनों ही बड़ी आशा, उत्सुकता और 
अधीरता के साथ ऊना के बाद पैदा हुए आन्दोलन की ओर 
दखे रह े हैं। विचारधारात्मक तौर पर कोई भी समझौता, 
वैचारिक अवसरवाद व व्यवहारवाद और विचारधारा व 
विज्ञान की कीमत पर की जाने वाली कूटनीति, 'डिप्लोमसैी' व 
रणकौशल हमशेा भयंकर नकुसान पहुचँाते हैं। सबसे खतरनाक 
बात यह ह ैकि ऐसे नकुसान के बारे में तत्काल कुछ भी पता 
नहीं चलता और जब तक पता चलता ह ैतब तक विच्युति 
पहले विचलन और फिर प्रस्थान में तब्दील हो चकुी होती ह।ै 
इसलिए आज ही एक स्पष्ट और सही विचारधारात्मक दिशा 
के लिए अध्ययन और व्यवहार दोनों ही करना होगा और 
अवसरवाद, अस्मितावाद और व्यवहारवाद के खतरनाक 
प्रभाव से बचना होगा। हमें उम्मीद ह ैकि हमारे विनम्र प्रेक्षणों 
और आलोचनात्मक विवेचन को साथीगण समझेंगे और 
भविष्य में मिलकर हम जातिविहीन और वर्गविहीन समाज 
के निर्माण के क्रान्तिकारी आन्दोलन के इन प्रश्नों को हल कर 
सकें गे।
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उसके लिये जो कोई भी इस शकु्रवार की सबुह
समदु्र को नहीं सनु रहा ह,ै उसके लिये जो भी घर 
या दफ्तर के
दड़बे में कैद ह,ै कारखाने या स्त्री में
या गली या खदान में या सख्त जेल की कोठरी में:
उसके लिये मैं आता हू,ँ और, बिना कुछ कह ेया 
दखे,े
मैं पहुचँता हू ँऔर खोलता हू ँउसके कैदखाने के 
दरवाज़े,
और शरुू होता ह ैएक कम्पन, अनिश्चित और 
जिद्दी,
शरुू होता ह ैबिजली का कड़कना
ग्रह की गड़गड़ाहट और उसका झाग,
समदु्री बाढ़ से गरजती नदियाँ,
तारा अपने परिमडंल में डोलता ह ैतेजी से,
और समदु्र पछाड़ें खाता ह,ै नि:शषे होता हुआ और 
लगातार।

इस तरह, अपनी नियति से खिचंा आया हू,ँ
मझु ेनिरंतर सनुना होगा समदु्र का विलाप
और उसे रखना होगा अपनी चतेना में,
मझु ेमहससू करनी होगी कठोर पानी की गरज
और उसे भर लेना होगा एक अनश्वर प्याले में
ताकि, जहाँ भी जो कैदखाने में हैं,
जहाँ कहीं वे पतझड़ की सजा भगुतते हैं,
मैं वहाँ हो सकँू बिगड़ैल लहर पर सवार होकर,
मैं हिला-डुला सकँू, खिड़कियों से आरपार गजुरते,
और मझु ेसनुते हुए, आखँें ऊपर निगाह फें कें गी
कहते हुए 'मैं किस तरह पहुचँ सकता हू ँसमदु्र 
तक'?

कवि का दायित्व 
l पाब्लो नेरुदा (चिले के महान कवि)

कविता 

और मैं प्रसारित करूँ गा, बिना कुछ कह,े
लहर की तारों भरी प्रतिध्वनियाँ,
फेन और रेतीले दलदल का टूटना,
नमक के सिमटने की सरसराहट,
समदु्र तट पर समदु्री-पक्षियों की धीमी चीख।

ताकि, स्वतन्त्रता और समदु्र, मरेे जरिये,
कपाट लगे हृदयों को उनके जवाब बन जायेंगे।

(अनवुाद: कुमार अबंजु)
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फ़े क न्यूज़: डिजिटल माध्यमों  से समाज की रग़ ों 
में घुलता नफ़रत का ज़हर

l आनन्द

समाज

झठू को सच बनाने के लिए समाज में अफ़वाहें फैलाना 
दनुिया के सभी फ़ासिस्टों  का अहम राजनीतिक हथकण्डा  रहा 
ह।ै हमारे दशे के हिन्दुत्ववादी फ़ासिस्ट भी समाज के रग़-रग़ 
में अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ नफ़रत का ज़हर फैलाने और 
दगंे भड़काने में इस हथकण्डे का जमकर इस्तेमाल करते आए 
हैं। संघ परिवार के निक्करधारी अफ़वाहबाज पहले महुाँ-महुीं 
अफ़वाहें फैलाते थे, लेकिन उसकी एक भौगोलिक सीमा होती 
थी और वह बहुत ज़्यादा समय तक चल नहीं पाता था। लेकिन 
पिछले कुछ दशकों के दौरान हुई सचूना क्रान्ति ने संघियों के 
अफ़वाहतंत्र में नई-नई तकनीकें  जोड़ी हैं जिसकी वजह से 
अफ़वाह फैलाने की तमाम भौगोलिक और समय की सीमाए ँ
लाघी जा चकुी हैं और समचूा भारतीय समाज अफ़वाहों के 
सनूामी की चपेट में आ गया ह।ै पहले टेलीफ़ोन फिर इटंरनेट और 
उसके बाद सोशल मीडिया और स्मार्ट फ़ोन तथा व्हाटसएप के 
आने से संघ परिवार का यह संगठित अफ़वाह तंत्र दिन दनूी 
और रात चौगनुी रफ़्तार से फल-फूल रहा ह।ै सोशल मीडिया 
और व्हाटसएप के ज़रिये फैलायी जा रही तस्वीरों और वीडियो 
की वजह से दगंे और साम्प्रदायिक वारदातें तो हो ही रही हैं, 
साथ ही समचू े समाज में, ख़ासकर अल्पसंख्यक तबके के 
बीच, एक निरन्तर भय का माहौल क़ायम करने में इन डिजिटल 
तकनीकों द्वारा फैलाई जा रही ज़हरीली सामग्री की बहुत बड़ी 
भमूिका रही ह।ै इसके अतिर‍िक्त  सरकार अपने फिसड्डीपन को 
छिपाने के लिए और उपलब्धियों को बढ़ाचढ़ाकर पेश करने में 
फ़े क न्यूज़ का इस्तेमाल कर रही ह।ै 

इटंरनेट, सोशल मीडिया और व्हाटसएप के ज़रिये समाज 
में झठूी ख़बरों को फैलाने की यह परिघटना, जिसे फ़े क न्यूज़ के 
नाम से जाना जाता ह,ै दनुिया भर में भयावह रूप अख़्तियार 
करती जा रही ह।ै अमरेिका में पि‍छले राष्ट्रपति चनुावों में ट्रम्प 
के अभियानकर्ताओ ंने फ़े क न्यूज़ का जमकर इस्तेमाल करते 
हुए अप्रवासियों, मसु्लिमों और लातिन लोगों व अश्वेतों के 
ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल बनाया जिसने ट्रम्प की जीत में 
अहम भमूिका निभायी। इसी तरह से यरूोप के तमाम दशेों में 
भी अप्रवासियों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने में फ़े क न्यूज़ का 
जमकर इस्तेेमाल किया जा रहा ह।ै ब्रिटन में यरूोपीय संघ से 
अलग होने के लिए हुए जनमतसंग्रह के दौरान भी फ़े क न्यूज़ 

का धड़ल ल्े से इस्तेमाल किया गया। लेकिन भारत में फ़े क न्यूज़ 
की परिघटना जिस क़दर फैल रही ह ैउसकी मिसाल दनुिया में 
शायद ही किसी और दशे में दखेने को मिल। इसकी वजह यह 
ह ैकि भारत में अधिकांश फ़े क न्यूज़ संघ जैसे काडर आधारित 
फ़ासिस्ट संगठन के द्वारा संगठित तरीके से फैलाया जा रहा ह ै
जिसकी पहुचँ दशे के कोने-कोने तक ह।ै 
यू ँफैलाया जाता है फ़े क न्यूज़ के ज़रिय नफ़रत 

का ज़हर!         
   राजनीतिक प्रोपगैण्डा के लिए सचूना प्रौद्योगिकी का 

इस्तेमाल करने में भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल किसी 
भी अन्य पार्टी की तलुना में सबसे आगे रही ह।ै भाजपा की 
आईटी सेल के अतिरिक्त संघ परिवार ने ऑनलाइन ट्रोल्स  की 
एक परूी फ़ौज खड़ी कर रखी ह ैजो फ़र्जी ख़बरों को फ़े सबकु, 
ट्विटर और व्हाटसएप के ज़रिये पलक झपकते ही परेू दशे में 
फैला दतेे हैं। इन फ़र्जी ख़बरों का मखु्य स्रोत hindutva.info, 
dainikhindu.org और postcard news जैसी वेबसाइटें हैं 
जो लगातार ख़बरों को बढ़ाचढ़ाकर, उन्हें सन्दर्भ से काटकर 
और सच में झठू मिलाकर भड़काऊ और सनसनीखजे शीर्षक 
वाल लेखों तस्वीरों और वीडियो के माध्य‍म से फ़े क न्यूज़ तैयार 
करती हैं। इन वेबसाइटों से I Support Indian Army, I 
Support Narendra Modi, I Support Rohit Sardana 
जैसे नामों वाल ढेरों फ़े सबकु पेज जडु़े होते हैं जिनके ज़रिये रोज़ 
लाखों की संख्या में इन वेबसाइटों पर जाते हैं। ग़ौरतलब ह ैकि 
इन वेबसाइटों को चलाने वाल अपनी वेबसाइटों पर विज्ञापन 
लगाकर जमकर कमाई भी कर रह ेहैं। वे औपचारिक रूप से 
भले ही किसी संगठन से न जडु़े हों लेकिन वे खदु को राष्ट्रवादी 
और मोदी समर्थक बताते हैं। 

इसके अतिरिक्त  ऑनलाइन ट्रोल्स की फ़ौज ट्विटर पर 
भी रोज़ किसी न किसी मदु्दे को संगठित रूप से ट्रेंड कराती 
ह।ै ये ट्रोल्स  प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष और वामपन्थी विचार 
रखने वालों को सरेआम भद्दी गालि‍याँ दतेे हैं, जान से मारने की 
धमकी दतेे हैं और महिलाओ ंको बलात्कार तक की धमकी दनेे 
से भी नहीं चकूते। मज़े की बात ये ह ैकि इनमें से कई ट्रोल्स  को 
नरेन्द्र मोदी ट्विटर पर फ़ॉलो भी करते हैं और इन ट्रोल्स के साथ 
समय-समय पर चाय-पार्टी भी करते हैं। सम्बित पात्रा, शाइना 
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एनसी, परेश रावल, बाबलु सपु्रियो और कैलाश विजयवर्गीय 
जैसे भाजपा के नेता भी कई बार ट्विटर के ज़रिये बेशर्मी से 
फ़े क न्यूज़ फैलाते हुए रंगे हाथों पकड़े जा चकेु हैं। यही नहीं 
अभिजीत, अनपुम खरे, वीरेन्द्र सहवाग और गौतम गम्भीर जैसे 
सेलिब्रिटी भी ट्रोल्स की तरह आचरण करते हुए पाये गये हैं। 
सबसे ख़तरनाक बात तो यह ह ैकि ज़ी न्यूज, रिपब्लिक टीवी 
और टाइम्स नाउ जैसे बिकाऊ टीवी चनैल भी शर्मनाक ढंग से 
फ़े क न्यूज़ प्रसार‍ित करते हैं जिससे फ़े क न्यूज़ मखु्यधारा की 
ख़बर बन जाती ह।ै वेबसाइट, ट्विटर और फ़े सबकु के अलावा 
फ़े क न्यूज़ फैलाने का सबसे बड़ा ज़रिया व्हाटसएप ह।ै बल्कि 
यूँ कहा जाना चाहिए कि व्हाटसएप फ़े क न्यूज़ फैलाने का सबसे 
बड़ा माध्यम ह ैक्योंकि जहाँ वेबसाइट, फ़े सबकु और ट्विटर 
के ज़रिये फैलाने वाल फ़े क न्यूज़ की पहुचँ अधिकांशत: बड़े 
शहरों के मध्यवर्ग तक सीमित रहती ह,ै वहीं व्हाटसएप के 
ज़रिये फैलाये जाने वाल फ़े क न्यूज़ की पहुचँ निम्न मध्यवर्ग 
और मज़दरू वर्ग तथा छोटे-छोटे शहरों से लेकर कस्बों और 
गाँवों तक ह।ै 

क्योंं फैल रहा है इतनी तेज़ी से फ़े क न्यूज़?
पिछले कुछ वर्षों में भारत में मोबाइल फ़ोन और इटंरनेट 

का ज़बर्दस्त विस्तार हुआ ह।ै टेलीकॉम विन‍ियामक प्राधिकरण 
ऑफ़ इडंिया, ट्राई के अनसुार भारत में इस समय 1 अरब से 
अधिक मोबाइल फ़ोन उपयोग में हैं जिसमें स्मार्टफ़ोन की संख्या 
30 करोड़ से अधिक ह।ै एक हालिया अध्ययन के मतुाबिक 
जनू 2017 तक भारत में इटंरनेट उपयोगकर्ताओ ंकी संख्या 45 
करोड़ के आकँड़े को पार कर गयी। शहरी भारत के लगभग 45 
करोड़ लोगों में से लगभग 27 करोड़ (60%) लोग इटंरनेट का 
इस्तेमाल करते ह,ै वहीं ग्रामीण भारत में रहने वाली लगभग 20 
करोड़ में से तकरीबन 16 करोड़ लोग (17%) इटंरनेट का इस्ते 
माल करते हैं। यह अध्ययन यह भी बताता ह ैकि शहरों में 77% 
इटंरनेट उपयोगकर्ता और गाँवों में 92% इटंरनेट उपयोगकर्ता 
इटंरनेट कनेक्ट करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं 
क्योंकि कम्प्यूटर, लैपटॉप और आईपैड की तलुना में स्माेर्टफ़ोन 
सस्ते दामों में उपलब्ध ह ैऔर छोटे शहरों व गाँवों में इटंरनेट की 
गति भी बहुत धीम ेहोती ह।ै (स्रोत: http://www.livemint.
com/Industry/QWzIOYEsfQJknXhC3HiuVI/
Number-of-Internet-users-in-India-could-cross-
450-million-by.html)

उपरोक्त आकँड़ों से समझा जा सकता ह ैकि हाल के वर्षों 
में फ़े क न्यूज़ की परिघटना के तेज़ी से फैलने के कारण क्या ह ै
और यह भी कि वेबसाइट, फ़े सबकु ओर ट्विटर के मकु़ाबले 
व्हाटसएप की पहुचँ क्यों ज़्यादा ह।ै इस समय व्हाटसएप का 
इस्तेमाल करने वाल लोगों की संख्या 16 करोड़, फ़े सबकु का 
इस्तेमाल करने वालों की संख्या 15 करोड़ और ट्विटर का 
इस्तेमाल करने वालों की संख्या 2.2 करोड़ ह।ै रिलायंस जियो 

जैसी कम्पनी के बाज़ार में उतरने के बाद मोबाइल डेटा की 
दरों में आयी ज़बर्दस्त गिरावट की वजह से फ़े क न्यूज़ फैलने 
की रफ़्तार में तेज़ी से बढ़ोत्तरी हुई ह।ै एक अन्य अध्ययन के 
मतुाबिक इटंरनेट का इस्तेमाल करने वाल लोगों में से 41% 
सोशल मीडिया को ऑनलाइन ख़बरों का मखु्य स्रोत मानते 
हैं और 56% लोग सोशल मीडिया पर ख़बरें साझा करते हैं 
(तिवारी 2015)। राजनीतिक चतेना में कमी की वजह से लोग 
सोशल मीडिया या व्हाटसएप पर प्राप्त ख़बर को सच मान 
बैठते हैं और उनके पीछे की घणृित फ़ासिस्ट साज़िश को नहीं 
समझ पाते। 2013 के मजु़फ़्फ़रनगर दगंे, 2015 में दादरी में 
अख़लाक़ की पीट-पीट कर हत्या, 2016 के छपरा दगंे, 2017 
के बसीरहाट दगंे इन सबमें सोशल मीडिया और  व्हाटसएप 
के ज़रिये फैलायी गयी फ़े क न्यूज़ की बहुत बड़ी भमूिका रही।

कैसे किया जा सकता है फ़े क न्यूज़ की इस 
सनूामी का सामना?

वैसे तो भारत में फ़े क न्यूज़ का पर्दाफ़ाश करने में Alt-
News, SM Hoax Slayer और Boomlive जैसी वेबसाइटें 
महत्वपरू्ण भमूिका निभा रही हैं, लेकिन उनकी सीमा यह ह ैकि 
उनकी पहुचँ महानगरों के कुलीन तबकों तक ही सीमित ह।ै इन 
वेबसाइटों द्वारा फ़े क न्यूज़ पकड़े जाने के बावजदू फ़े क न्यूज़ 
अपना काम कर चकुी होती ह ैक्योंकि आम लोगों के बीच यह 
बात पहुचँ ही नहीं पाती कि जो ख़बरें वे पढ़ रह ेहोते हैं वे फ़र्जी 
हैं। हालाकि गगूल और फ़े सबकु जैसी कम्पनियाँ फ़े क न्यूज़ 
पकड़ने के लिए कुछ एल्गोरिद्म विकस‍ित कर रही हैं, लेकिन 
यह तकनीकी समाधान फ़े क न्यूज़़ से निपटने में कारगर नहीं हो 
सकता ह ै क्योंकि समस्या तकनीकी न होकर राजनीतिक ह।ै 
गगूल द्वारा इस्तेमाल की गई ऐसी ही एक एल्गोरिद्म का नतीजा 
यह हुआ कि उससे वामपन्थ से जडु़ी वेबसाइटों पर जाने वाली 
ट्रैफ़िक कम हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एल्गोरिद्म में 
किसी ख़बर या लेख की सत्यता मखु्य धारा की मीडिया से 
तलुना करके परखी जाती थी। चूकँि मखु्य धारा की मीडिया में 
वामपन्थ से जडु़ी ख़बरे कम होती हैं, इसलिए इस एल्गोरिद्म की 
वजह से वामपन्थी वेबसाइटों और ब्लॉगों को बहुत नकुसान 
हुआ क्योंकि गगूल सर्च में ये वेबसाइटें बहुत पीछे आने लगीं। 
ज़ाहिर ह ैकि यह एक राजनीतिक प्रश्न ह,ै न कि तकनीकी। 

ऐसे में फ़े क न्यूज़ के ख़िलाफ़ प्रभावी महुिम के लिए यह 
ज़रूरी हो जाता ह ैकि उसका पर्दाफ़ाश करके उसे आम लोगों 
तक ले जाया जाए। जि‍स प्रकार फ़े क न्यूजू संगठित तरीके से 
फैलाया जाता ह ै उसी प्रकार उसका भण्डाफोड़ भी संगठित 
रूप से ही किया जा सकता ह।ै ये काम क्रान्तिकारी संगठनों 
का ह ैक्यों कि 21वीं सदी में इटंरनेट और सोशल मीडिया भी 
वर्ग संघर्ष का अहम मोर्चा ह।ै ज़ाहिर ह ैकि इसके लिए तमाम 
रचनात्मक माध्यमों से क्रान्तिकारी संगठनों को आम लोगों के 
बीच सामाजिक आधार बढ़ाने की ज़रूरत ह।ै         
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मौजदूा दौर में दशे की बहुत बड़ी ग़रीब किसान आबादी 
तबाही और बर्बादी झले रही ह।ै वैसे तो आमतौर पर ही 
पूँजीवादी समाज में वर्ग ध्रुवीकरण होता रहता ह ै (यानि कि 
समाज में एक तरफ़ बदहाल, ग़रीब और कंगाल बढ़ते हैं तो 
दसूरी ओर छोटी सी संख्या के पास संसाधनों और धन-सम्पदा 
का अम्बार लगता जाता ह)ै किन्तु 1991 में कांग्रेस नीत 
‘यपूीए’ गठबन्धन के समय में लाग ूकी गयी व भाजपा नीत 
‘एनडीए’ गठबन्धन की सरकार के द्वारा अनमुोदित की गयी 
उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों ने ‘कोढ़ में खाज’ का काम 
किया ह।ै यह अनायास ही नहीं ह ै कि भारत में ग़रीबों और 
अमीरों के बीच आय असमानता 1922 के मक़ुाबले 2014 
तक और भी ज़्यादा बढ़ गयी ह।ै खतेी के बाज़ारीकरण व 
कॉरपोरेटीकरण ने ग़रीब किसानों के उजड़ने की दर में बेतहाशा 
बढ़ोत्तरी की ह।ै नेततृ्व की मशंाए ँचाह ेजो हों किन्तु दशे भर में 
किसानों का अच्छा ख़ासा हिस्सा आन्दोलनरत ह,ै किसान 
यात्राए ँनिकाली जा रही हैं, कहीं-कहीं पर सत्ता की लाठी-गोली 
का भी सामना किया जा रहा ह।ै हाल ही में दिल्ली के  जन्तर-
मन्तर पर विभिन्न किसान संगठनों और यनूियनों के साझा 
प्रदर्शन में लाखों किसानों का जमावड़ा हुआ, उससे पहले 
तमिलनाड के किसानों ने भी जनता का ध्यान खींचा जोकि 
काफ़ी दिनों तक अपनी माँगों को लेकर दिल्ली के जन्तर-मन्तर 
पर डेरा डाल रह,े जनू माह में मध्यप्रदशे के मन्दसौर में किसान 
आन्दोलन उग्र हो गया तथा पलुिस की गोलियों से 6 किसानों 
को अपनी जान गँवानी पड़ी, सितम्बर माह में राजस्थान में 13 
दिन तक किसानों का बड़ा आन्दोलन चला। कुल-मिलाकर 
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेकर दक्षिण भारत तक किसानों 
के आन्दोलन किसी न किसी रूप में जारी रह ेहैं। कभी-कभार 
चाह ेअधिग्रहण की गयी ज़मीनों के रेट ज़्यादा लेने और पराली 
फँूकने के “अधिकार की रक्षा” के लिए भी आन्दोलन हुए हों 
किन्तु अधिकतर किसान आन्दोलनों में कृषि उत्पादों के 
लाभकारी मलू्य बढ़ाने, लागत मलू्य घटाने और कर्ज माफ़ी 
जैसे मदु्दों पर ज़ोर दखेा गया ह।ै

पूँजीवाद में छोटा माल उत्पादक हमशेा संकट में रहता ह ै
तथा यही चीज़ किसानी पर भी लाग ूहोती ह।ै जोत का आकार 
लगातार घटता जा रहा ह,ै खतेी के बाजारीकरण, कॉर्पोरेटीकरण 
के कारण से बड़ी पूँजी वाल धनी किसान और ‘एग्रो बिज़नेस’ 

कम्पनियाँ तो मनुाफ़ा कमा जाते हैं किन्तु छोटा और ग़रीब 
किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पाता। आर थ्िक मन्दी से 
कराह रही पूँजीवादी व्यवस्था में सरकारों ने “कल्याणकारी 
राज्य” का चोला अब परूी तरह से उतार फें का ह ैऔर खलेु तौर 
पर दशेी-विदशेी पूँजी की चाकरी हो रही ह।ै पूँजीवादी राज्य की 
नीतियों को फिर से कल्याणकारी राज्य की तरफ मोड़ना 
आकाश कुसमु के समान ह।ै निश्चय ही पिछले कुछ ही सालों के 
दौरान गजु्जर, जाट, पटल, मराठा, काप ू इत्यादि जातियों - 
जिनका बड़ा हिस्सा पशु्तैनी तौर पर खतेी-किसानी से जड़ुा रहा 
ह ै- के नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की माँग को लेकर उठे 
आन्दोलन भी किसानी के बीच पसरी घोर निराशा, असहायता, 
मायसूी और असरुक्षाबोध को ही दर्शाते हैं।

30 दिसम्बर 2016 को जारी किये गए राष्ट्रीय अपराध 
रिकॉर्ड ब्यूरो (‘एनसीआरबी’) के आकँड़ों के अनसुार साल 
2015 में 12,602 किसानों और खते मज़दरूों ने आत्महत्या की 
थी जो कि साल 2014 में हुई आत्महत्याओ ंमें 2 प्रतिशत की 
बढ़ोत्तरी थी। सखूा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओ ंसे लेकर 
खतेी में बड़ा पूँजी निवेश करने वाल धनी किसान, साहूकार, 
आढ़ती, सदूखोर, बड़ी-बड़ी एग्रो बिजनेस कम्पनियाँ और 
संगठित कृषि आधारित व्यापारी वर्ग तक बहुत सारे कारक 
मिलकर ग़रीब किसानों के परेशानी के कारण बनते हैं। ऐसे दौर 
में उजड़ते हुए किसान यानी सीमान्त, छोटे और ग़रीब किसान 
को बचाने के लिए जो माँगें उठायी जा रही हैं और जो नारे दिये 
जा रह ेहैं उनकी पड़ताल ज़रूरी ह।ै क्या उक्त माँगें और नारे 
ग़रीब किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? यह विचारणीय मदु्दा ह ै
कि उजड़ते छोटे किसानों की असल माँगें क्या हो सकती हैं? 
चाह ेकोई भी समस्या हो; उसके समाधान के लिए न केवल 
इतिहासबोध की ज़रूरत होती ह ै बल्कि समाधान हते ु कोरी 
भावनाओ ंसे काम नहीं चलता बल्कि हमारा चितंन वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण, तथ्यों और तर्क  की ठोस ज़मीन पर होना चाहिए।

पूजँीवादी व्यवस्था की आम गतिकी और 
किसान

आज की मौजदूा पूँजीवादी व्यवस्था भी समाज विकास के 
दौरान अस्तित्व में आयी ऐतिहासिक सीमाओ ं में बँधी एक 
मजंिल ही ह।ै मखु्य तौर पर शोषित और शोषक में बँटे हमारे इस 
समाज में मज़दरू वर्ग और पूँजीपति वर्ग के अलावा अन्य वर्ग 

मौजदूा दौर के किसान आन्दोलन : इनकी प्रमुख 
मागँें किनके हितों  का प्रतिनिधित्व करती हैं?

l इन्द्रजीत

विमर्श  
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भी अस्तित्वमान हैं जिनकी स्थिति ऊपर-नीच ेहोती रहती ह ै
जैसे छोटे व्यापारी, दकुानदार, छोटे कारखानेदार, किसान, 
कारीगर इत्यादि। पूँजीवादी व्यवस्था चूकँि निजी स्वामित्व पर 
आधारित व्यवस्था ह ै इसलिए उत्पादन मानवीय ज़रूरत की 
बजाय मनुाफ़े को केन्द्र में रख कर किया जाता ह।ै  मोटे तौर पर 
कहें तो समाज दो वर्गों में अधिकाधिक बँटता जाता ह,ै पूँजीपति  
यानी कि पूँजी का स्वामी वर्ग और सर्वहारा यानि कि ऐसा वर्ग 
जिसके पास उत्पादन के कोई साधन नहीं ह,ै यह वर्ग बाज़ार में 
अपनी मानसिक और शारीरिक श्रमशक्ति बेचकर ही जीवन 
यापन कर सकता ह।ै अपनी श्रमशक्ति बेचने के लिए वैसे तो यह 
आज़ाद ह ै किन्तु उसे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में 
पूँजीवादी गलुामी में फँसना ही पड़ता ह।ै पूँजी असल में कुछ 
और नहीं बल्कि ‘संचित श्रम’ ही ह ैजिसे पूँजीपति वर्ग श्रमिक 
वर्ग से निचोड़ता ह ै और उसे मात्र इतना ही दतेा ह ै जिससे 
उसका बस गजुारा भर हो सके और उसकी अगली नस्लें तैयार 
हो सकें । पूँजीवाद के तहत आदिम पूँजी संचय (इगं ल्ैण्ड की 
बाड़ेबन्दी महुिम और एशिया-अफ्रीका-अमरेिका की 
औपनिवेशिक लटू इसके उदाहरण हैं जिनकी मदद से यरूोप की 
औद्योगिक क्रान्ति सम्भव हो सकी) और पूँजी संकेद्रण (यानी 
बड़ी पूँजी जब किसी न किसी तरीके से छोटी पूँजी को या तो 
समाहित कर लेती ह,ै निगल जाती ह ैया तबाह कर दतेी ह)ै भी 
पूँजीवादी समाज की आम प्रवतृ्तियाँ हैं। प्राक-पूँजीवादी यानी 
पूँजीवाद से पहले के समाजों में उत्पादन आम तौर पर जहाँ 
उपभोग के लिए और छोटे पैमाने पर होता था इसलिए उत्पादक 
किसान, दस्तकार या कारीगर कह सकता था कि उत्पाद पर 
उसका या कुछ ही लोगों का श्रम लगा ह ैवहीं पूँजीवादी समाज 
में उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता ह ैजिसमें सामहूिक श्रम का 
इस्तेमाल होता ह।ै अब उत्पाद एक तरह से सामहूिक श्रम की 
पैदावार होता ह,ै कई बार तो तैयार माल के पीछे प्रत्यक्ष तौर पर 
ही हज़ारों-हज़ार लोगों की महेनत लगी होती ह,ै तथा अप्रत्यक्ष 
तौर पर अन्य लोग उक्त उत्पाद में लगे लोगों की अन्य ज़रूरतें 
परूी करते हैं। कहने का मतलब पैदा तो परूा समाज मिलकर 
करता ह ै किन्तु ‘क्या पैदा किया जाये?’ और ‘कितना पैदा 
किया जाये?’ यह निर्णय लेने का काम पूँजीपति वर्ग करता ह ै
और नियन्त्रण उसके हाथ में होता ह।ै एक पूँजीपति भले ही 
उत्पादन अनशुासन के साथ करवाता हो किन्तु समचूी व्यवस्था 
में उत्पादन परूी तरह से अराजक तरीके से होता ह।ै हरेक 
पूँजीपति बाज़ार पर कब्ज़ा चाहता ह ैऔर उत्पादन ज़रूरत से 
बहुत ज़्यादा होता ह।ै यही कारण ह ैकि ''अतिउत्पादन'' और 
बेरोज़गारी पूँजीवादी व्यवस्था के आम नियम हैं यानि एक तरफ़ 
मालों से भरे गोदाम तो दसूरी तरफ़ ज़रूरतमन्दों का हुजमू 
क्योंकि पूँजीवाद में आपकी माँग को माँग तभी माना जायेगा 
जब उसे परूा करने के लिए आपकी जेब में पैसा भी हो! उत्पादन 
का सामाजिक स्वरूप और मालिकाने का निजी स्वरूप ही 

पूँजीवादी व्यवस्था का सबसे प्रमखु अन्तर्विरोध होता ह।ै 
पूँजीवाद में उत्पादन शक्तियों और उत्पादन सम्बन्धों का 
अन्तर्विरोध इसी रूप में अभिव्यक्त होता ह ै तथा यही इस 
व्यवस्था को अन्त की तरफ़ ले जाता ह।ै यानि कि समाज की 
क्रान्तिकारी ताकतें निजी सम्पत्ति पर आधारित पूँजीवादी 
व्यवस्था को ख़त्म करके सामहूिक मालिकाने पर आधारित 
समाजवादी व्यवस्था का निर्माण करती हैं।

समाज में मौजदू सभी वर्ग अपने ऐतिहासिक योगदान के 
तौर पर ही प्रगतिशील और प्रतिगामी होते हैं, क्रान्तिकारी और 
प्रतिक्रियावादी होते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणतेाओ ंऔर 
अग्रणी शिक्षकों कार्ल मार्क्स और फ्रेड रिक एगंेल्स द्वारा 
लिखित कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र की निम्न पंक्तियों से 
इस बात को हम और आसानी से समझ सकते हैं, “निम्न मध्यम 
वर्ग के लोग–छोटे कारखानेदार, दकुानदार, दस्तकार और 
किसान–ये सब मध्यम वर्ग के अशं के रूप में अपने अस्तित्व 
को नष्ट होने से बचाने के लिए पूँजीपति वर्ग से लोहा लेते हैं। 
इसलिए वे क्रान्तिकारी नहीं, रूढ़िवादी हैं। इतना ही नहीं, चूकँि 
वे इतिहास के चक्र को पीछे की ओर घमुाने की कोशिश करते 
हैं, इसलिए वे प्रतिगामी हैं। अगर कहीं वे क्रान्तिकारी हैं तो सिर्फ़  
इसलिए कि उन्हें बहुत जल्द सर्वहारा वर्ग में मिल जाना ह;ै 
चनुांच ेवे अपने वर्तमान नहीं, बल्कि भविष्य के हितों की रक्षा 
करते हैं; अपने दृष्टिकोण को त्यागकर वे सर्वहारा का दृष्टिकोण 
अपना लेते हैं।”

कृषि की स्थिति भी पूँजीवाद के आम नियमों से स्वतन्त्र 
नहीं होती ह।ै इसमें भी बड़ी पूँजी छोटी पूँजी को तबाह-बर्बाद 
करती ह।ै कृषक स्वयं एक माल उत्पादक होता ह।ै वह बड़ा 
उत्पादक भी हो सकता ह ै जिसके पास सैकड़ों हके्टेयर कृषि 
योग्य जोत हो और वह छोटा भी हो सकता ह ैजोकि अपनी 
एक-दो हके्टेयर या बिलकुल नाममात्र की ज़मीन पर सपरिवार 
महेनत करके मशु्किल से गजुारा भर कर पाता हो। इसलिए 
सबसे पहले तो यही सवाल खड़ा होता ह ैकि क्या “किसान” 
प्रवर्ग में सभी किसानों को ‘एक लकड़ी हाँकना’ सम्भव हो 
सकता ह।ै और यदि ऐसा ह ैतो किसानों के तारणहार बनकर घमू 
रह ेनेता या तो बहुत भोले हैं या फिर कहानी कुछ और ही ह!ै 
किसानों और जवानों के नाम पर हमारे यहाँ पर जन-भावनाओ ं
का काफ़ी दोहन होता रहा ह।ै आज के अस्मितावादी और 
पहचान की राजनीति के दौरे-दौरा में किसान पहचान को 
महिमामण्डित करने वाल और ग़रीब किसानों के स्वघोषित 
हितैषी असल मायने में उनके कितने हितैषी हैं यह भी हम 
अपनी पड़ताल में स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे।
लाभकारी मूल्य बढ़ाने और लागत मूल्य घटाने 

की माँग, किसके हित में है?
पिछले दो-तीन दशकों से किसान आन्दोलनों में उठायी 

जाने वाली सबसे प्रमखुतम दो माँगें हैं; पहली ह ैफ़सल का 
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लाभकारी मलू्य बढ़ाने की माँग और दसूरी ह ैकृषि में होने वाली 
लागत को कम करने की माँग। स्वामीनाथन आयोग की 
सिफ़ारिशों में भी उक्त दोनों ही माँगों को स्थान दिया गया ह।ै सन 
2004 में तत्कालीन कांग्रेस नीत ‘यपूीए’ सरकार के कार्यकाल 
में मोनकोम्पू साम्बासिवन स्वामीनाथन की अध्यक्षता में अनाज 
की आपरू्ति को सनुिश्चित करने लिए व किसानों की आर थ्िक 
हालत को बेहतर करने के मकसद से बनी ‘नेशनल कमीशन 
ऑन फार्मर्स’ ने अपनी पाच रिपोर्टें सरकार के सामने पेश की 
थीं। आयोग के द्वारा अन्तिम व पाचवीं रिपोर्ट 4 अक्टूबर 2006 
को सौंपी गयी थी। सरकारों द्वारा ‘न्यूनतम समर्थन मलू्य’ 
(‘एमएसपी’) औसत लागत से 50 प्रतिशत अधिक करने और 
कर्ज माफ़ी समते लागत मलू्य कम करने के अलावा आयोग 
द्वारा की गयी सिफारिशों में भमूि सधुार, सिंचाई, खाद्य सरुक्षा, 
किसान आत्महत्याओ ं के समाधान, राज्य स्तरीय किसान 
आयोग बनाने, सेहत सवुिधाओ ंसे लेकर वित्त-बीमा की स्थिति 
सनुिश्चित करने पर बल दिया गया था।

निश्चय ही दशे की काफ़ी बड़ी आबादी कृषि से जड़ुी ह ै
किन्तु औसत जोत का आकार छोटा होने के कारण प्रति व्यक्ति 
उत्पादकता बेहद कम ह,ै बहुत बड़ी आबादी तो मजबरूी में 
खतेी-किसानी में उलझी हुई ह ै जिसके पास कोई वैकल्पिक 
रोज़गार नहीं ह।ै 2005-06 की कृषि गणना के अनसुार हरित 
क्रान्ति के अग्रणी राज्यों में से एक हरियाणा में 67 प्रतिशत भमूि 
मालिकों के पास 2 हके्टेयर से कम और 48 प्रतिशत के पास 1 
हके्टेयर से भी कम कृषि भमूि थी। दशे के स्तर पर दखेा जाये तो 
2011 के सामाजिक-आर थ्िक सर्वे व 2011-12 की कृषि 
जनगणना के अनसुार गाँवों के क़रीब 18 करोड़ परिवारों में से 
54 प्रतिशत श्रमिक हैं, 30 प्रतिशत खतेी, 14 प्रतिशत सरकारी/
ग़ैर सरकारी नौकरी, 1.6 प्रतिशत गैर कृषि कारोबार से जड़ेु हैं। 
सिर्फ़  खतेी पर निर्भर 30 प्रतिशत आबादी में 85 प्रतिशत 
सीमान्त और छोटे किसान हैं जिनके पास क्रमशः एक से दो 
हके्टेयर और एक हके्टेयर से कम ज़मीन ह।ै ऊपर के मध्यम और 
बड़े 15 प्रतिशत किसानों के पास कुल कृषि योग्य ज़मीन का 
क़रीब 56 प्रतिशत ह।ै हम सिर्फ़  किसानों की ही बात करें तो 
स्थिति साफ़-साफ़ दिखायी दतेी ह ैकि उनका बहुत बड़ा हिस्सा 
रसातल में ह ैतथा छोटी जोत होने के कारण न केवल इस हिस्से 
की उत्पादन लागत औसत से अधिक आती ह ैबल्कि पूँजी के 
आभाव में यही हिस्सा कर्ज के बोझ तले भी दबा रहता ह।ै 
2013 के सैम्पल सर्वे के अनसुार केवल 13 प्रतिशत किसान 
ही न्यूनतम समर्थन मलू्य, लाभकारी दामों का फ़ायदा उठा पाते 
हैं और भाजपा के आने के बाद तो यह आकँड़ा 6 प्रतिशत तक 
पहुचँा ह।ै इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि औसत उत्पादन 
लागत में आने वाल खर्च का फर्क  ही ह,ै ज़ाहिर सी बात ह ै
अपनी निजी कृषि मशीनों-उपकरणों, बड़ी जोत और धनबल 
के आधार पर बने रसखू के कारण धनी किसानों की कृषि 

लागत भी कम आयेगी जबकि हर समय कर्ज के बोझ तले दबे 
और किराये पर उपकरण-मशीनें लेकर खतेी में लगे ग़रीब 
किसानों की कृषि लागत अधिक आयेगी! और यदि सही 
पड़ताल के साथ दखेा जाये तो यह बात भी स्पष्ट ह ैकि सीमान्त 
व छोटे किसान के लिए सिर्फ़  कृषि पर निर्भर रहकर अपनी 
आजीविका तक कमा पाना ख़ासा मशु्किल काम ह,ै इसीलिए 
परिवार के किसी न किसी सदस्य को गैर कृषि व्यवसाय या 
नौकरी-चाकरी में खदु को लगाना पड़ता ह।ै हरियाणा के गाँव 
दहेात में खतेी के बारे में पहले कहा जाता था कि ‘कँुए की माटी 
कँुए पै ए लाग ज्याया करै’ (यानि कँुए की मिट्टी कँुए पर ही लग 
जाती ह!ै) पर अब कहा जाता ह ै कि ‘एकली खतेी तै तो 
गजुाराए कोन्या होणा’ (अकेली खतेी से गजुारा सम्भव नहीं 
ह!ै)। ‘उत्तम खतेी; मध्यम व्यापार, नक़द चाकरी; भीख द्वार’ 
जैसी कहावतें दशकों तक दशे के बहुत बड़े क्षेत्र में चलती रही 
ह ैकिन्तु आज स्थिति यह ह ैकि बेटे हते ुचपरासी की नौकरी के 
लिए ही एक ग़रीब किसान अपनी जमीन का टुकड़ा गहने/रेहन 
रखने या फिर बेचने तक के लिए तैयार बैठा ह!ै पर्याप्त पूँजी और 
संसाधन नहीं होने के कारण न केवल कृषि बल्कि सामहूिक 
चरागाहों के समाप्त हो जाने के साथ ही छोटे पैमाने का पशपुालन 
भी आज घाट का सौदा बन चकेु हैं। एक हालिया सर्वे के 
अनसुार पक्का रोज़गार मिलने की ऐवज में ग़रीब किसानों का 
61 प्रतिशत हिस्सा खशुी-खशुी खतेी छोड़ने के लिए तैयार बैठा 
ह!ै

दसूरे पहल ूसे यदि दखेा जाये तो आमतौर पर सीमान्त और 
छोटा किसान जितनी कृषि पैदावार मण्डी में बेचता ह ैउससे 
कहीं ज़्यादा साल भर में ख़रीद लेता ह।ै जैसे एक छोटा और 
सीमान्त किसान गेहू,ँ सरसों, बाजरा, धान जैसी फसलों का 
गजुारे लायक रखने के बाद एक हिस्सा मण्डी में बेच भले ही ले 
किन्तु उसे साल भर अन्य कृषि उत्पाद जैसे दालें, चीनी, चावल, 
पत्ती, तेल, गड़ु, तम्बाकू, फल-सब्जी, पशओु ंके लिए खल-
बिनोला इत्यादि से लेकर वे उत्पाद जिनमें कच्चे माल के तौर 
पर कृषि उत्पादों का इस्तेमाल होता ह ैखरीदने ही पड़ेंगे। कहना 
नहीं होगा कि यदि फसलों के दाम लागत से 50 प्रतिशत 
अधिक तय होते हैं तो केवल वे उन्हीं फसलों के तो होने से रह े
जिन्हें छोटी किसानी का 85 प्रतिशत हिस्सा मण्डी तक पहुचँाता 
ह ैबल्कि ये बढ़े हुए “लाभकारी” दाम तो सभी फसलों पर ही 
लाग ूहोंगे। या नहीं? तो, अब यह सवाल उठना लाज़िमी ह ैकि 
फसलों के लाभकारी दाम बढ़ाने की माँग किसके हितों में जाती 
ह?ै निश्चय ही महगँाई में सहायक भमूिका निभाने वाली यह माँग 
खते मज़दरूों, औद्योगिक मज़दरूों समते अन्य मज़दरूों के साथ-
साथ शहरी गरीबों के ख़िलाफ़ तो ह ैही बल्कि उक्त माँग असल 
में खदु ग़रीब किसानों के हितों के भी ख़िलाफ़ जाती ह।ै यह 
अनायास ही नहीं ह ैकि कांग्रेस नीत ‘यपूीए’ सरकार के शासन 
काल में जब समर्थन मलू्यों में तलुनात्मक रूप से वदृ्धि की गयी 
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थी तब बदले में बेहिसाब बढ़ी महगँाई ने ग़रीब आबादी की 
कमर तोड़ने का ही काम किया था। और वहीं दसूरी तरफ़ 2003 
से 2013 के 10 वर्षों में कृषि उत्पाद में 13 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी 
दर्ज हुई किन्तु इसी दौरान किसानों पर कर्ज 24 प्रतिशत बढ़ 
गया।

खतेी किसानी में लागत मलू्य कम करने की माँग को दखेा 
जाये तो पहली बात तो यही स्पष्ट ह ैकि धनी और ग़रीब किसान 
दोनों का ही औसत खर्च यानी कि लागत अलग-अलग आती 
ह,ै जिसपर हम थोड़ी सी बात ऊपर कर आये हैं। दसूरा, लागत 
मलू्य का एक महत्वपरू्ण हिस्सा ‘मज़दरूी’ भी होती ह।ै धनी 
किसान और एग्रो बिज़नेस कम्पनियाँ मज़दरूों की श्रम शक्ति का 
सीध े इस्तेमाल करती हैं और कृषि मशीनरी निर्माण में लगी 
श्रमिक आबादी भी श्रमशक्ति बेचकर ही ज़िन्दा रहती ह।ै 
राजनीतिक अर्थशास्त्र का प्राथमिक ज्ञान हासिल व्यक्ति भी इस 
बात को भली प्रकार से समझ सकता ह ै कि कृषि की लागत 
कीमतों को कम तभी किया जा सकता ह ैजब कृषि की आगत 
लागतों (‘इनपटु कॉस्ट’) को कम किया जाये। और आमतौर 
पर कम यह तभी हो सकती हैं जब कृषि व सम्बन्धित उद्यमों में 
लगे श्रमिकों की या तो मज़दरूी घटायी जाये, या उतनी ही 
मज़दरूी में अधिक घण्टे काम लिया जाये या फिर श्रम की 
सघनता बढ़ायी जाये। सरकारों से साँठ-गाँठ करके कृषि क्षेत्र में 
लगी खाद-बीज, ‘एग्रो-बिज़नेस’ और बैंक-बीमा कम्पनियाँ 
खदु ही धनी किसानों के पूँजी निवेश का एक माध्यम हैं। निश्चय 
ही सरकारें इनकी लटू और अन्धेरगर्दी पर आचँ नहीं आने देंगी। 
यह बात भी स्पष्ट ही ह ैकि कृषि मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल तो 
धनी किसान यानि ‘कुलक फार्मर’ ही करते हैं, सीमान्त और 
छोटे किसान तो कृषि उपकरणों और मशीनरी को भाड़े-किराये 
पर ही लेते हैं। इस प्रकार से लागत मलू्यों में कमी की माँग भी 
समाज के ‘किस तबके के पक्ष में’ जायेगी और ‘किस तबके के 
विरुद्ध’ यह स्पष्ट ह।ै

किसान आन्दोलनों के घोषणापत्रों में एक माँग ‘कर्ज 
माफ़ी’ की भी रहती ह।ै यही नहीं विभिन्न चनुावी मदारी कर्ज 
माफ़ी का मदु्दा उछालकर किसानों के वोट भी बटोरते रह ेहैं। 
स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशें पेश किये जाने के बाद से ही 
यदि दखेा जाये तो कई बार अलग-अलग मौकों पर बिजली 
बिलों से लेकर, कर्ज माफ़ होते रह ेहैं किन्तु ग़रीब किसान फिर-
फिर कर्ज के बोझ तले खदु को दबा हुआ पाते हैं। इसलिए 
समस्या के असल कारण कहीं और हैं। तथा कर्ज केवल ग़रीब 
किसान ही नहीं लेते बल्कि धनी किसान भी लेते हैं जिसे वे 
माफ़ी के दौरान सीध ेतौर पर निगल जाते हैं और शदु्ध मनुाफ़ा 
कमाते हैं। कर्ज माफ़ी का टोना-टोटका और झाड़-फंूक 
तात्कालिक तौर पर भले ही राहत दतेी प्रतीत होती हो किन्तु 
दरूगामी तौर पर यह भी छलावा मात्र ही ह।ै पूँजीवादी व्यवस्था 
की गतिकी ही ऐसी ह ैकि इसमें ग़रीब किसानों की हालत बद 

से बदतर होती जाती ह ै तथा इनका एक हिस्सा लगातार 
उजड़कर उजरती मज़दरू यानी अपनी महेनत बेचकर ज़िन्दा 
रहने वाल मज़दरू वर्ग में शामिल होता रहता ह।ै फिर कर्ज में दी 
जाने वाली राशि भी सरकारें जनता से ही तो निचोड़ती हैं।

आज के समय खासतौर पर लाभकारी मलू्य बढ़ाने और 
लागत मलू्य घटाने की माँगों के समर्थन में विपक्षी पार्टियाँ 
(केवल तभी जब वे विपक्ष में हों), चनुावी तथा संशोधनवादी 
वामपन्थी पार्टियों से जड़ेु किसान संगठन, एनजीओ की 
राजनीति करने वाल, किसान जातियों में वोट बैंक तलाशने 
वाल (और फिर चनुाव के समय मोटी थैली की तरफ़ लढ़ुक 
जाने वाल) क्षेत्रीय गटु, भारत में क्रान्ति की जनवादी और 
नवजनवादी मजंिल मानने वाल वामपन्थी संगठन और ‘अहो 
ग्राम्य जीवन’ बोलकर रुदालियों की भमूिका में आ जाने वाल 
अस्मितावादी बदु्धिजीवी लगभग एकजटु हैं! किसान 
आन्दोलनों की मौजदूा स्थिति और इनकी माँगों का वर्गचरित्र 
निश्चय ही समाज के प्रबदु्ध, चिन्तनशील और प्रगतिशील तत्त्वों 
को सोचने के लिए विवश करते हैं।

आज के दौर में भूमि सधुारों की प्रासगंिकता 
और भूमिहीनों व ग़रीब किसानों के लिए सही 

राजनीतिक नारे का सवाल
क्रान्तिकारी तरीके से भमूि सधुार की माँग बेशक एक दौर 

की प्रगतिशील माँग हो सकती थी। किन्तु बदली हुई 
परिस्थितियों में अन्तर्विरोध पलट जाया करते हैं, माँगें बदल 
जाया करती हैं और वर्ग अन्तर्विरोध और राजनीतिक माँगें 
पलट जाया करती हैं। भारत में पूँजीवाद नीच ेसे (यानि फ्रांस, 
अमरेिका और कुछ अन्य दशेों की तरह क्रान्तिकारी रास्ते से) 
विकसित होकर नहीं आया बल्कि ऊपर से विकसित हुआ 
मतलब कि पहले पूँजीपति वर्ग ने सत्ता में भागीदारी की अथवा 
उसके पास सत्ता समझौते के द्वारा हस्तान्तरित होकर आयी 
(जैसा कि प्रशा, तरु्की और एक हद तक रूस में हुआ)। भारत के 
नवसत्तासीन पूँजीपति वर्ग के पास न तो सामन्ती तत्वों से सीध े
दो-दो हाथ करने का माद्दा था तथा न ही उसके पास ऐतिहासिक 
तौर पर पनुर्जागरण-प्रबोधन के रूप में जनवाद और मानववाद 
की कोई क्रान्तिकारी विरासत ही थी। यही नहीं क्रान्तिकारी 
तरीके से भमूि सधुार का वायदा करके भी कांग्रेस पलट गयी। 
आज़ादी से पहले औपनिवेशिक शासक वर्ग ने दशेी सामन्त 
वर्ग की मदद से कृषि में मौटे तौर पर ज़मींदारी, रैयतवाड़ी और 
महालवाड़ी भमूि सम्बन्धों को लाग ूकिया था जिनकी अपनी-
अपनी विशिष्टताए ँ थीं। भारत के पूँजीपति वर्ग ने समझौता-
दबाव-समझौता की नीतियों पर चलते हुए सत्ता हथियाने के 
बाद धीरे-धीरे भमूि सम्बन्धों के पूँजीवादी रूपान्तरण का रास्ता 
साफ़ किया। इस प्रकार से न तो ज़मींदारी भमूि व्यवस्था या 
स्थाई बन्दोबस्त वाल इलाकों में दलित जातियों को कुछ मिला 
बल्कि महालवाड़ी और रैयतवाड़ी वाल इलाकों में भी व्यापक 
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दलित आबादी भमूिहीन ही बनी रही। आज़ादी से पहले 
तलुनात्मक रूप से दखेा जाये तो भी दलित जातियों की 
बहुसंख्यक आबादी घोर ग़रीबी झले रही थी बेशक बेहद कम 
उत्पादकता के चलते किसानों के बहुसंख्यक के हालात भी 
कोई बेहतर नहीं थे किन्तु इनकी स्थिति दलित जातियों की 
तलुना में तो इक्कीस ही थी। जैलदारों, नम्बरदारों, साहूकारों के 
तौर पर उसी समय आज की कुलक (धनी किसान की) राजनीति 
के बीज भी मोटे तौर पर दखे ेजा सकते हैं। हरित क्रान्ति के दौर 
में और फिर उदारीकरण की नीतियों ने तो किसानों के बीच ही 
होने वाल वर्ग ध्रुवीकरण को बेहद तीखा कर दिया ह।ै बहरहाल 
मदु्दे की बात यह ह ै कि नवस्वाधीन दशे में पूँजीवादी सत्ता ने 
सामन्ती तत्वों को वर्ग रूपान्तरण करने और खदु को पूँजीवादी 
कुलक फार्मरों में तब्दील करने का परूा मौका मिला, उन्हें जब्त 
ज़मीन की ऐवज में ‘प्रिवी पर्स’ के रूप में मोटी धनराशी दी 
गयी, पूँजी निवेश का मौका दिया गया और सत्ता व्यवस्था का 
भागीदार बनाया गया। कृषि में ऊपर से होने वाल सधुारों में 
पूँजीवादी रूपान्तरण इसी तरह से होता ह।ै इस प्रकार से उत्पादन 
सम्बन्धों में पूँजीवादी रूपान्तरण होने के बाद परुाने सतू्रीकरण 
और सिद्धान्त किसी काम के नहीं रह जाते क्योंकि सामाजिक 
यथार्थ आगे बढ़ जाता ह।ै इसीलिए बदली हुई परिस्थितियों को 
समझकर ही सिद्धान्तों का विकास किया जाता ह ैतथा संघर्ष 
की रणनीति और रणकौशल विकसित किये जाते हैं। जनवादी 
और नवजनवादी क्रान्ति के रास्ते पर 1960 के दशक में ही 
सवाल खड़े करने के पर्याप्त तर्क  मौजदू थे किन्तु उसके बाद 
1980 का दशक आते-आते तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 
पूँजीवादी विकास को बड़ी ही आसानी से रेखांकित किया जा 
सकता था। उदारीकरण-निजीकरण के पिछले 27 सालों के 
दौरान जिस द्रुत गति से भारतीय समाज के अन्दर तक पूँजी की 
घसुपैठ हुई ह ै इसे कोई राजनीतिक रूप से मोतियाबिन्द का 
शिकार ही नकार सकता ह।ै पहली बात तो अब ज़मीन ह ैभी 
कितनी जिसके वितरण की बात की जाती ह ै दसूरा जो 85 
प्रतिशत सीमान्त और छोटी किसानी तबाही और बर्बादी झले 
रही ह ै उसके हालात क्या सच्चाई से रूबरू कराने के लिए 
पर्याप्त नहीं ह?ै यह वास्तविकता ह ैकि पूँजी के आभाव में तथा 
बड़ी पूँजी के सामने लाचार ग़रीब किसान आबादी को अपनी 
जगह जमीन से उजड़कर फिर से भमूिहीन की श्रेणी में आने में 
ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा! ज़मीन के छोटे से टुकड़े की भखू पैदा 
करना निश्चय ही आज एक प्रतिगामी कदम होगा। आज के 
हालात में अन्य महेनतकश तबकों की तरह ही ग़रीब किसानों 
के अन्तर्विरोध भी मौजदूा पूँजीवादी व्यवस्था के साथ ही हैं। 
आज नहीं तो कल ग़रीब किसानों का उजड़ना तय ह,ै यही 
समाज का नियम ह ैइसे टाला नहीं जा सकता! इसलिए संघर्ष 
की हमारी माँगें और नारे न केवल तर्क सम्मत होने चाहियें 
बल्कि उनके नीच ेइतिहास बोध और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की 

ज़मीन भी हो।
ग़रीब किसानों के दूरगामी हित किन माँगों 

के लिए सघंर्ष करने में हैं?
ग़रीब किसानों के असल हित आज परूी तरह से मज़दरूों-

महेनतकशों के हितों के साथ जड़ेु हुए हैं। एक ऐसी समाज 
व्यवस्था ही उन्हें उनके दखुों से छुटकारा दिला सकती ह ैजिसमें 
उत्पादन के साधनों पर महेनतकशों का नियन्त्रण हो तथा 
उत्पादन समाज की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर हो न कि निजी 
मनुाफ़े को केन्द्र में रखकर। छोटा लगने वाला कोई भी रास्ता 
मजंिल तक पहुचँने की दरूी को और भी बढ़ा सकता ह।ै यह 
बात हम तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट कर आये हैं कि लाभकारी 
मलू्य बढ़ाने और लागत मलू्य घटाने की माँगें असल में ग़रीब 
किसान आबादी की सही-सही आर थ्िक-राजनीतिक माँगें हो ही 
नहीं सकती। थोड़ी सी बातचीत के बाद ग़रीब किसान इस बात 
को अपने सहज बोध से समझ भी लेते हैं कि प्रत्येक फसल के 
साथ उन्हें दो-चार हज़ार रुपये ज़्यादा मिल भी जायेंगे तो इससे 
स्थिति में कोई गणुात्मक फर्क  नहीं पड़ने वाला बल्कि महगँाई 
बढ़ाकर ब्याज समते इन्हीं की जेब से ये पैसे वापस निकाल 
लिए जायेंगें। बेरोज़गारी की मार झले रह ेग़रीब किसानों के बेटे-
बेटियों का गज़ुारा थोड़ी सी ज़मीन में नहीं होने वाला यह बात 
भी साफ़ ह।ै इसलिए तर्क  के आधार पर सोचा जाना चाहिए 
और अपने सही वर्ग हितों की पहचान की जानी चाहिए। 
बेरोज़गारी, बढ़ती महगँाई, सबके लिए शिक्षा और चिकित्सा 
सवुिधा, पूँजीवादी लटू का खात्मा, दमन-शोषण का खात्मा 
आदि वे मदु्दे होंगे जिनके आधार पर व्यापक जनता को एकजटु 
किया जा सकता ह।ै यही नहीं इन्हीं माँगों के आधार पर ही अन्य 
जातियों के गरीबों के साथ पशु्तैनी तौर पर खतेी-किसानी से 
जड़ुी जातियों के बहुसंख्यकों की एकजटुता भी बनेगी। जायज 
माँगों के लिए एकजटु संघर्ष की प्रक्रिया में ही आपसी भाईचारा 
और एकता और भी मज़बतू होंगे। पहचान की राजनीति करने 
वालों, अस्मितावादी एनजीओ मार्का धन्धेबाजों और धनी 
किसानों की माँगों को लेकर ऐड़ी-चोटी का ज़ोर लगाने वाली 
किसान यनूियनों से ग़रीब किसानों का कोई भला नहीं होने 
वाला ह।ै इस बात को जितना जल्दी समझ लिए जाये उतना ही 
न केवल समाज के लिए बेहतर होगा बल्कि यह खदु ग़रीब 
किसानों के लिए भी बेहतर होगा।
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समाज

दिल्ली में बाबा वीरेन्द्र दवे दीक्षित के अलग-अलग 
"आध्यात्मिक विश्वविद्यालयों" व आश्रमों में लगभग 48 
नाबालिग लड़कियों व महिलाओ ंको अवैध रूप से बन्धक 
बनाकर रखा गया  था। इन आश्रमों में लड़कियों व महिलाआें 
को धर्म और आध्यात्मिकता की आड़ में उत्पीड़न किया जाता 
था। बाबा के रोहिणी, द्वारका, नांगलोई के आश्रमों में कई 
नाबालिग लड़कियों व महिलाओ ंको बंधक बनाकर रखा गया 
था। इन आश्रम में महिलाओ ं और लड़कियों का शारीरिक 
शोषण भी आम बात थी। दिल्ली के करावलनगर इलाके के 
आश्रम में छह लड़कियों के बन्द होने का पता चला। खबरों के 
मतुाबिक पलुिस के आने से पहले ही कई लड़कियों को आश्रम 
से हटा दिया गया था।	

लेकिन बाबाओ ं द्वारा जारी यह घणृास्पद खले कोई नई 
बात नहीं ह।ै इनके द्वारा महिलाओ,ं विशषे तौर पर गरीब घर की 
महिलाओ ंका उत्पीड़न भी आये दिन अखबारों-न्यूज़ चनैलों 
की सरु्खियों में रहते हैं। इससे पहले बलात्कार के आरोपी 
आसाराम बाप ूसे लेकर राम-रहीम और रामपाल जैसे बाबाओ ं
की काली करततूें सामने आई थी। इन सबके आश्रम गलाज़तों 
के अड्डे बने हुए थे। तो फिर क्या कारण ह ैकि इन बाबाओ ंपर 
कोई लगाम नहीं कसी जा रही ह?ै इनके ‘धधंों’ के फलने-फूलने 
के क्या कारण हैं? आज समाज में जनता के जीवन में जो दखु-
दर्द और अनिश्चितता इस पूँजीवादी व्यवस्था द्वारा थोपी गई ह।ै 
उससे छुटकारा पाने के लिए ही लोग इन बाबाओ ंकी शरण में 
जाते हैं। उनमें भी वे, जो सबसे ज्यादा दबाये और सताए गए हैं, 
जैसे कि स्त्रियाँ, इन बाबाओ ंद्वारा परोसी जा रही अन्धविश्वास 
अतार्कि कता और ढकोसलों की अफीम का सेवन अपनी 
समस्याओ ं से निजात पाने के लिए करते हैं- अपने दखु-
तकलीफों के कारणों को इस व्यवस्था में न तलाश कर इन्हें 
‘भाग्य का लेखा’ और ‘पिछले जन्म के कर्म’ मान लिया जाता 
ह।ै जनता के व्यापक हिस्से की इसी पिछड़ी चतेना और पहले 
से ही जड़ जमाई हुई अतार्कि कता का फायदा ये जमकर उठाते 
हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हालाकि  पढ़े-लिख ेतबके 
का भी एक बड़ा हिस्सा इन बाबाओ ंके चक्कर में रहता ह।ै 
लेकिन इससे भी बड़ा सच ह ैह ैकि बाबाओ ंका यह साम्राज्य 
चनुावी पार्टियोें के प्रश्रय और संरक्षण के बिना चल ही नहीं 
सकता ह।ै बाबाओ ं के पीछे चलने वाली भीड़ को चनुावी 

पार्टियाँ अपने वोट-बैंक के तौर पर दखेती हैं। वैसे तो इन सभी 
बाबाओ ं को अलग-अलग चनुावबाज पार्टियों का संरक्षण 
मिलता रहा ह।ै लेकिन केन्द्र में भाजपा की सरकार आने के बाद 
से इस तरह के बाबाओ ंका साम्राज्य और बढ़ गया ह।ै ‘आर्ट 
ऑफ लिविंग’ का श्री-श्री रविशकंर अपने शिविरों में भाजपा 
और संघ परिवार की खलुकर वकालत करता ह।ै ये वही ह ै
जिसने हाल ही में दिल्ली में यमनुा के आस-पास की वनस्पतियों 
और बायो-डाइवर्सिटी को अपने एक कार्यक्रम के दौरान काफी 
नकुसान पहँुचाया था। और एनजीटी द्वारा 500 करोड़ रुपए का 
जरु्माना लगाने के बाद भी इस बाबा ने जरु्माना भरने से साफ मना 
कर दिया और क़ाननू के इस खलेु उल ल्ंघन के लिए इसके 
खि़लाफ़ कोई कारवाई भी नहीं हुई! और प्रधानमतं्री नरेन्द्र मोदी 
भी इस मचं पर शिरकत करने पहुचँ गए। राम रहीम से लेकर 
आसाराम बाप ू तक सबको भाजपा सरकार और संघ का 
आश्रय प्राप्त था। जहाँ तक इस बाबा वीरेन्द्र दवे दीक्षित का 
सवाल ह ैतो खदु केेन्द्रीय मन्त्री स्मृति ईरानी इसके सामने शीश 
नमन करती थी।

स्पष्ट ह ैकि चनुावबाज पार्टियों की मिलीभगत के बिना इन 
बाबाओ ं का लम्बे समय तक टिके रहना सम्भव नहीं। इन 
बाबाओ ं द्वारा लोगों में अन्धविश्वास और अतार्कि कता को 
बढ़ावा दिया जाता ह ैऔर इससे काफी फायदा चनुावी पार्टियों 
को भी मिलता ह।ै ये पार्टियाँ भी यही चाहती हैं कि लोग 
अन्धभक्त बन अपने जीवन की समस्याओ ंके मलू कारण तक 
न पहुचँें और कभी इस पार्टी को कभी उस पार्टी को वोट दतेे रहें। 
साफ ह ैकि नेताओ ंऔर सत्तारूढ़ पार्टी के गठजोड़ के बिना इन 
बाबाओ ंके इतने बड़े आश्रम खलु ही नहीं सकते। जनता को 
पारलौकिक सखु का पाठ पढ़ाने वाल ये बाबा इहलोक में ही 
अपना जीवन सवार लेते हैं और करोड़ों-अरबों की सम्पत्ति के 
स्वामी बन जाते हैं! इसलिए सरकार व चनुावी पार्टियों की 
मिलीभगत से ही ये बाबा और इनके अनगिनत आश्रम 
कुकुरमतु्तों की तरह परेू दशे में फल-फूल रह ेहैं।

आज परेू दशे में सबसे पहली माँग तो यह बनती ह ैकि इन 
सभी बाबाओ ंपर नकेल कसने के लिए कें द्र सरकार ‘अन्ध-
श्रद्धा निर्मूलन काननू’ पारित कर ऐसे सभी बाबों की ‘दकुानें’ 
और ‘धन्धे’ बन्द करें। ‘अच्छे और सच्चे’ बाबा एक मिथक ह।ै 
धर्म सभी नागरिकों का व्यक्तिगत मसला ह ैऔर सार्वजानिक 

स्त्रियों  का उत्पीड़न करता एक और बाबा पकड़ा गया !
चुनावबाज पार्टियों  के राजनीतिक संरक्षण में पल रहे पाखण्डी बाबा !!

l योगेश 
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जीवन में इसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही 
प्रत्येक सरकार को राज्य में अधं-विश्वास विरोधी काननू जल्दी 
से पारित करना चाहिए। ज्ञात हो की ‘आम आदमी पार्टी’ की 
स्वाति मालीवाल, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा भी 
ह,ै ने इस वीरेंद्र दीक्षित के आश्रम पर छापा मारा था। लेकिन 
एक बाबा को पकड़ने से इस समस्या का अन्त नहीं हो सकता। 
इस बाबे के खि़लाफ़ तो सख़्त से सख़्त कार्रवाई तो होनी ही 
चाहिए- साथ ही सरकारों को अगर जनता और महिलाओ ंके 

प्रति वास्तव में कोई प्रतिबद्धतता और सरोकार ह ैतो कम से 
कम ऐसे काननू को जल्द से जल्द पास किया जाना चाहिए। 
महाराष्ट्र सरकार ने 2013 में जन-दबाव के चलते अन्ध-श्रद्धा 
निर्मूलन काननू पारित किया था, इसके अलावा, आज जनता 
के व्यापक हिस्से में अन्ध-श्रद्धा और अतार्कि कता के खि़लाफ़ 
व्यापक प्रचार अभियान चलाये जाने की जरुरत ह।ै लोगों को 
उनके जीवन की तकलीफों के असली कारण से अवगत कराये 
जाने की जरुरत ह।ै जोकि वास्तव में पूँजीवाद ही ह।ै l

90 साल पहले 17 दिसम्बर और 19 दिसम्बर 1927 को देश के चार जाबँाज़ यवुा आज़ादी के लिए कुर्बान हो 
गये थे। एच.आर.ए. (हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन) से जड़ेु इन नायकों  के नाम थे रामप्रसाद बिस्मिल, 
अशफाक़ उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी। भारत के आज़ादी आन्दोलन में ‘काकोरी एक्शन’ एक 
महत्वपूर्ण घटना है। 9 अगस्त 1925 के दिन 10 नौजवानों  ने काकोरी नामक जगह पर चलती रेल रोककर अगं्रेजी 
खजाने को लूट लिया था। अगं्रेजी खजाने की इस लूट का मकसद था क्रान्तिकारी गतिविधियों  हेतु धन जटुाना और 
असल में वह धन यहा ँकी जनता से ही तो निचोड़ा गया था! भारत में लूट, शोषण और दमन पर टिके अगं्रेजी 
साम्राज्य के मुँ ह पर ‘काकोरी एक्शन’ एक करारा तमाचा था। दमन चक्र के बाद मकुदमें की नौटंकी करके कईयों  
को कठोर कारावास और चार को फासँी की सजा सुनाई गयी जबकि चन्द्रशेखर आज़ाद को कभी गिरफ्तार ही नही ं
किया जा सका। एच.आर.ए. वही संगठन था जिसकी विरासत को लेकर भगतसिंह और उनके साथी आगे बढ़े और 
1928 में उन्ह ोंने एच.एस.आर.ए. (हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन) के रूप में दल को विकसित 
किया। चन्द्रशेखर आज़ाद इसके ‘कमाण्डर इन चीफ़’ बने। काकोरी के शहीदों  के महत्त्वपूर्ण होने की ख़ास वजह 
है। आज़ादी आन्दोलन के दौरान अगं्रेज अपनी फूट डालो और राज करो की नीतियों  के द्वारा हिन्दू  और मसु्लिम 
साम्प्रदायिकता को लगातार बढ़ावा दे रहे थे। तमाम राष्ट्रीय नेता अपने साम्प्रदायिक रुझान दिखला रहे थे। इस दौर 
में तबलीगी जमात, हिन्दू  महासभा, मसु्लिम लीग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि जैसों  के नेतृत्व में धर्म के नाम 
पर लोगों  को बाटँने की शुरुआत हो गयी थी। साम्प्रदायिकता की यह राजनीति लाखों  निर्दोषों  की लाशों  पर से होते 
हुए विभाजन तक पहुँची और आज पहले से भी भयानक रूप में फ़ैलायी जा रही है। वही ंउस समय हमारे ये 
क्रान्तिकारी अपने जीवन से मिसालें कायम कर रहे थे। ‘गदर’ आन्दोलन के क्रान्तिकारियों  की तरह ही ‘एच.
आर.ए.’ और ‘एच.एस.आर.ए.’ का भी यह स्पष्ट मानना था कि धर्म एक व्यक्तिगत मसला होना चाहिए और 
उसका राज्य मशीनरी व राजनीति में इस्तेमाल बिलकुल भी नही ंहोना चाहिए। फासँी पर लटकाये जाने से सिर्फ़  
तीन दिन पहले लिखे ख़त में अशफ़ाक़ उल्ला खान ने देशवासियों  को आगाह किया था कि इस तरह के बँटवारे 
आज़ादी की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। उन्ह ोंने लिखा ‘सात करोड़ मसुलमानों  को शुद्ध करना नाममुकिन है, और 
इसी तरह यह सोचना भी फिजलू है कि पच्चीस करोड़ हिन्दुओ ंसे इस्लाम कबूल करवाया जा सकता है। मगर हा,ँ 
यह आसान है कि हम सब गुलामी की जंजीरें अपनी गर्दन में डाले रहें।’ इसी प्रकार रामप्रसाद बिस्मिल का कहना 
था कि ‘यदि देशवासियों  को हमारे मरने का जरा भी अफ़सोस है तो वे जैसे भी हो हिन्दू-मसु्लिम एकता स्थापित 
करें। यही हमारी आखिरी इच्छा थी, यही हमारी यादगार हो सकती है।’
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16 दिसम्बर 2012 को हुए ‘दिल्ली निर्भया काण्ड’ को 
अब पाच साल हो जायेंगे। उस समय को कौन भलू सकता ह ै
जब परेू दशे से लोगों का गसु्सा उबल पड़ा था। निश्चय ही लोगों 
का क्रोध अकेले निर्भया के हत्यारों और गनुहगारों के प्रति नहीं 
था बल्कि बहुत समय से एकत्र हो रहा क्रोध इस ह्रदयविदारक 
घटना पर केन्द्रित होकर फट पड़ा था। और ठीक इसी कारण से 
16 दिसम्बर का दिन स्त्री विरोधी अपराधों के ख़िलाफ़ प्रतिरोध 
का एक प्रतीक बन गया। उस समय से लेकर अब तक बहुतेरे 
दिन, महीने और साल बीत गये पर स्त्री विरोधी अपराधों में 
कितनी कमी आयी ह ैयह सबके सामने ह।ै सबसे निकृष्ट और 
घणृित अपराध; बलात्कार के 2012 में जहाँ 24,923 मामले 
दर्ज हुए थे वहीं 2016 में इनकी संख्या बढ़कर 38,947 हो गयी 
ह!ै नवम्बर 2017 में आयी ‘राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो’ की 
रिपोर्ट के मतुाबिक साल 2016 में कुल 3,38,954 स्त्री विरोधी 
आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं जबकि 2012 में इनकी संख्या 
2,44,270 थी। निर्भया (दिल्ली) - डेल्टा (राजस्थान) - जीशा 
(केरल), गड़ुिया (शिमला, हिमाचल) - गड़ुिया (उकलाना, 
हरियाणा) और न जाने कितनी निर्दोष बलात्कार तथा हत्या की 
बली चढ़ा दी जाती हैं; इसका सही-सही कोई अनमुान नहीं ह।ै 
ऐसा लगता ह ैजैसे काननू-पलुिस-नेताशाही और समाज बस 
आखँों पर पट्टी बाँधकर गूंगे-बहरे बने बैठे हैं। और ये मामले तो 
वे हैं जो दर्ज होते हैं, जो दर्ज ही नहीं हो पाते या फिर माता-पिता 
लोक-लाज के भय से दर्ज कराते ही नहीं उनका तो कोई हिसाब 
नहीं ह!ै उक्त रिपोर्ट के ही अनसुार नये-परुाने 4,97,482 मामले 
पलुिस कार्यवाही के और 13,42,060 मामले अभी न्यायालय 
के अधीन हैं। ऐसे में बहुत बार अपराधी पकड़ में ही नहीं आ 
पाते और बहुत बार उनको ‘सेटिग’ करने का परूा मौका मिल 
जाता ह।ै किसी ने ठीक ही कहा ह ैकि दरे से मिलने वाला न्याय 
असल मायने में न्याय होता ही नहीं। जो स्त्री विरोधी अपराधों 
का ठीकरा स्त्रियों पर ही (यानि ओढ़ने-पहनने-जींस-मोबाइल-
आधनुिकता के नाम पर उल्टा लड़कियों-महिलाओ ं पर ही 
आरोप लगाकर) फोड़ दतेे हैं उनके लिए यह बात पर्याप्त होगी 
कि बलात्कार के आरोपियों में 94.7 प्रतिशत जानकार यानी  
नज़दीकी रिश्तेदार, पड़ोसी, कार्यस्थल/दफ़्तर वाल पाये गये हैं, 
और हरियाणा में तो कुल आरोपियों में इनका प्रतिशत 98.7 

था। इसके अलावा 2,116 मामलों में लड़कियों की उम्र 12 
साल से नीच ेथी और 520 मामलों में उम्र 6 साल से भी नीच!े

इन तथ्यों के आधार पर हम समस्या की गम्भीरता को 
समझ सकते हैं। वैसे तो अपने दशे-समाज में ‘यत्र नार्यस्तु 
पजु्यन्ते रमन्ते तत्र दवेता’ जैसी बात की जाती ह,ै और नारी के 
सम्मान में गीत भी बहुत गाये जाते हैं पर दसूरी ओर नारी के 
ख़िलाफ़ बरेु से बरेु अपराध भी अजंाम द े दिये जाते हैं! ढोंग 
और पाखण्ड की बिलकुल सारी हदें पार कर रखी हैं! एक तरफ़ 
तो नारी रूप की पजूा होती ह ैऔर दसूरी तरफ़ उसे गर्भ में ही 
मारने की तैयारी हो जाती ह!ै ‘नारी नरक का द्वार’ तथा ‘औरत 
पैर की जतूी’ कहने वालों की भी कोई कमी नहीं ह!ै समाज के 
पढ़े-लिख ेतबके मतलब कोट-टाई वाल साहबों में से भी बहुत 
सारे लड़कियों-औरतों के प्रति घोर कुण्ठा का शिकार रहते हैं। 
जहाँ थानों तक में से स्त्री विरोधी अपराधों के मामले सामने आ 
जाते हों, जहाँ संसद तक में बलात्कार के आरोपी पहुचँ जाते 
हों और जहाँ लाखों मामले न्यायालयों के पोथों में दफन हो 
जाते हों, वहाँ हम केवल व्यवस्था और सरकारों के भरोसे कैसे 
बैठे रह सकते हैं? नहीं, बिलकुल नहीं! ऐसा करना तो ‘अपने 
पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारना होगा’।

पहला सवाल तो हमें खदु से पछूना चाहिए कि हम आधी 
आबादी को बराबरी का दर्जा दतेे हैं या नहीं? उसके स्वयं हते ु
लिये गये निर्णयों-फैसलों को मजंरूी दतेे हैं? यदि नहीं, तो हमारे 
ऊपर और हमारी पढ़ाई-लिखाई पर धिक्कार ह!ै कोई बरुा माने 
चाह ेभला, फिर हम एक स्वस्थ समाज में रहने के लायक नहीं 
हैं! बहुत सी महिलाए ँतो खदु ही स्त्री विरोधी सोच से ग्रसित 
होती हैं, उन्हें भी इस सोच से संघर्ष करना होगा क्योंकि जो खदु 
को पहले ही गलुाम मान कर बैठ जाता ह ैउसे दनुिया की कोई 
ताकत आज़ाद नहीं करा सकती। यह बात दिमाग में गाँठ बाँध 
लेनी चाहिए कि जो समाज आधी आबादी को पैर की नौक पर 
रख,े उसकी इज़्ज़त व मान-सम्मान को तार-तार करे, उसके 
बरबाद होने में अधिक समय नहीं लगता! दसूरों को गलुाम 
समझने वाल खदु भी गलुाम बनने के लिए अभिशप्त होते हैं। 
स्त्री विरोधी सोच जहाँ भी जिस भी रूप में हो उस पर प्रहार होना 
चाहिए। कोई भी इसका शिकार हो सकता ह।ै हमें इस समस्या 
को समझना होगा, इसकी जड़ों तक जाना होगा और कारणों 

सामयिकी 

16 दिसम्बर; ‘दिल्ली निर्भया काण्ड’ के पाचँ बरस : 
मलू सवाल अब भी ज्य ों का त्य ों  

l अरविन्द
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की पहचान-शिनाख्त करके उनका समाधान तलाशना होगा। 
दसूरा सवाल हमें मौजदूा मनुाफा केन्द्रित पूँजीवादी 

व्यवस्था पर उठाना पड़ेगा। इस बात में कोई झठू नहीं ह ै कि 
अपना समाज ओढ़ने-पहनने की तरफ़ से ही आधनुिक बना ह,ै 
विचारों में अब भी यहाँ मध्ययगुीन-पिछड़ी सोच का ठीक-
ठाक बोलबाला ह।ै पूँजीवाद जब यहाँ विकसित हुआ तो वह 
उस समय ऐतिहासिक तौर पर अपने मानववाद और जनवाद के 
दर्शन से रिक्त/खाली हो चकुा था। अगं्रेजी गलुामी के कारण 
अपने दशे की स्वतन्त्र गति और अतीत से भी समाज का नाता 
टूट गया। नहीं तो कबीर, नानक, दाद,ू रैदास, तकुाराम,पल्टू 
आदि-आदि की निर्गुण भक्ति आन्दोलन की प्रगतिशील धारा 
और इस्लाम की तरफ़ से आने वाली सफ़ूी आन्दोलन की 
प्रगतिशील धारा विकसित होकर अपने परवान पर चढ़तीं और 
समाज का रंग-ढंग कुछ अलग ही होता! पर जो ह ैहमारे सामने 
ह,ै इसकी सच्चाई को स्वीकार करके ही हम इसके बदलने के 
विषय में सोच सकते हैं।

आज जिस रूप में पूँजीवाद यहाँ विकसित हुआ ह ैउसने 
हर चीज़ की तरह स्त्रियों को भी बस खरीद-ेबेच ेजा सकने वाल 
सामान में तब्दील कर दिया ह।ै पूँजीवाद के बाज़ार मलू्यों ने 
अश्लीलता फैलाना भी मोटे पैसे कमाने का धन्धा बना दिया ह।ै 
कई सर्वेक्षणों में अनमुान हमारे सामने हैं। स्कूल  से निकलने की 
उम्र तक एक बच्चा औसतन परद े पर 8,000 हत्याए ँ और 
1,00,000 (एक लाख) अन्य हिसंक दृश्य दखे चकुा होता ह।ै 
18 वर्ष का होने तक वह 2,00,000 (दो लाख) हिसंक दृश्य 
दखे चकुा होता ह ै जिनमें 40,000 (चालीस हज़ार) हत्याए ँ
और 8,000 स्त्री विरोधी अपराध शामिल हैं। एक अन्य रिपोर्ट 
के मतुाबिक दनुिया भर में ‘इण्टरनेट’ पर अश्लील सामग्री 
‘पोर्न’ का कुल बाज़ार क़रीब 97 बिलियन डॉलर तक पहुचँ 
चकुा ह।ै 34 प्रतिशत ‘इण्टरनेट’ उपभोक्ता बताते हैं कि किस 
तरह से उन्हें न चाहते हुए भी पोर्न आधारित विज्ञापन दखेने 
पड़ते हैं। कुल डाउनलोड की जाने वाली सामग्री का 45 
प्रतिशत अश्लील और पोर्न सामग्री का ही होता ह।ै एक शोध 
यह भी बताता ह ै कि ‘पोर्न’ के कारण वैवाहिक बेवफाइयाँ 
300 प्रतिशत तक बढ़ी हैं। 

अपने समाज की बात करें तो, अमीरजादों की “ऐयाशियों” 
की चर्चा ही क्या हो, 1990-91 से जारी ‘उदारीकरण और 
निजीकरण’ की नीतियों के लाग ूहोने के बाद ज़मीन बेचकर 
और सब तरह के उल्टे-सीध ेकामों से पैसा कमाकर मध्यवर्ग से 
भी नये अमीर तबके का उभार हुआ ह।ै कुछ तो नये-नये पैसे 
का नशा और कुछ पूँजीवाद की गलीज संस्कृति , कुल-
मिलाकर इस तबके का अच्छा-ख़ासा हिस्सा लम्पट हो गया। 
इसे लागता ह ैकि पैसे के दम पर कुछ भी खरीदा जा सकता ह,ै 
नोचा-खसोटा जा सकता ह!ै इसके अलावा यह व्यवस्था ग़रीब 

आबादी में भी सांस्कृति क पतनशीलता का ज़हर हर समय 
घोलती रहती ह।ै लगातार मौजदू रहने वाली बेरोज़गारी, नश,े 
जआु-पत्ते, आसानी से उपलब्ध अश्लील साहित्य, ‘पोर्न’ 
वीडियो, फ़िल्मों आदि के कारण स्त्री विरोधी/समाज विरोधी 
तत्त्व लगातार पैदा होते रहते हैं। औरतों को सिर्फ़  बच्चे (यशस्वी 
पतु्र) पैदा करने की मशीन समझने वाली और उन्हें चलू्हे-
चौखट-घर की चहारदीवारी में कैद करने हते ु लालायित 
पितसृत्ता की मानसिकता के भी बहुत सारे रूप मौजदू हैं। 
पूँजीवादी व्यवस्था भी पितसृत्ता का परूा इस्तेमाल करती ह।ै 
यही कारण ह ैकि स्त्री विरोधी बेहूदी-फूहड़ बयानबाजी करने 
वाल नेताओ,ं मन्त्रिओ ंऔर जाति-धर्म के ठेकेदारों का कुछ भी 
नहीं बिगड़ता। ऐसे कूढ़मगज आम समाज में से भी आसानी से 
मिल सकते हैं जिनके दिमागों में स्त्रियों के प्रति घोर कुण्ठा भरी 
हो तथा जो घटिया दर्जे की कलषुित मानसिकता से यकु्त हों।

हमें ऐसी व्यवस्था का विकल्प सोचना ही पड़ेगा जो 
औरतों को माल और सामान की तरह पेश करे, सबकुछ बाज़ार 
के मातहत ला द,े लोगों के आगे संस्कृति  के नाम पर कूड़ा 
परोसे, समाज की बहुत बड़ी आबादी को बेरोज़गारी की 
दलदल में धकेल द ेऔर फिर उसे नशों-अश्लीलता की खरुाक 
दकेर नष्ट-भ्रष्ट कर द!े बेशक व्यवस्था परिवर्तन का यह रास्ता 
लम्बा ह ैपर हमें शरुुआत तो कहीं से करनी ही पड़ेगी। इसका 
बीड़ा न सिर्फ़  यवुा लड़कियों, औरतों को खदु उठाना पड़ेगा 
बल्कि इन्साफ़ के हक़ में खड़े नौजवानों, परुुषों को भी कन्धे से 
कन्धा मिलाकर साथ खड़ा होना होगा। आज न्याय का यही 
तकाज़ा ह।ै समझना-समझाना और बदलना तीनों ही चीज़ों पर 
एकसाथ ज़ोर दकेर आगे बढ़ना होगा! हमें मिलकर तमाम स्त्री 
विरोधी अपराधों के खि़लाफ़ अवाज़ उठानी होगी। ऐसे 
अपराधों का जझुारू संगठन खड़े करके प्रतिरोध करना होगा। 
वह हर सार्वजानिक जगह; जो आधी आबादी से सरुक्षा का 
हवाला दकेर छीनी जा रही ह ैउसपर बार-बार हक़ का मकु्का 
ठोकना होगा। एकजटुता और संघर्ष के बल पर ही सरकारों, 
व्यवस्था के ठेकेदारों को स्त्री विरोधी मामलों को संज्ञान में लेने, 
अपराधियों को कठोर दण्ड दनेे, उत्पीड़ितों को न्याय दनेे हते ुन 
सिर्फ़  विवश किया जा सकेगा बल्कि इस संघर्ष की प्रक्रिया में 
ही व्यवस्था की कमजोरियाँ और सीमाए ँभी निकलकर सामने 
आयेंगी। l

“मैंने देखा है कि जो लोग मानते हैं कि सब 
कुछ पूर्वनिर्धारित है और हम उसे बदल नही ं
सकते, वो लोग भी बड़ी सतर्क ता से सड़क पार 
करते हैं” 		  - स्टीफ़न हॉकिं ग



मकु्तिकामी छात्रों-यवुाओ ंका आह्वान • जनवरी-फ़रवरी 2018 • 43

स्मृति शेष

आज सावित्रीबाई फुले की जयन्ती ह।ै उनका जन्म 
3 जनवरी 1831 को हुआ था। आज से 169 साल पहले 
ब्राह्मणवादी ताकतों से वैर मोल लेकर पणु ेके भिड वाडा में 
सावित्री बाई और ज्योतिबा ने लड़कियों के लिए स्कूल  खोला 
था। इस घटना का एक क्रान्तिकारी महत्व ह।ै पीढ़ी दर पीढ़ी 
दलितों पर अनेक प्रतिबन्धों के साथ ही “शिक्षाबन्दी ” के 
प्रतिबन्ध ने भी दलितों व स्त्रियों का बहुत नकुसान किया था। 
ज्योतिबा व सावित्रीबाई ने इसी कारण वंचितों की शिक्षा के 
लिए गंभीर प्रयास शरुू किये। मनसु्मृति के अघोषित शिक्षाबन्दी 
क़ाननू के विरूद्ध ये जोरदार विद्रोह था। इस संघर्ष के दौरान उन 
पर पत्थर, गोबर, मिट्टी तक फें के गये पर सावित्रीबाई ने शिक्षा 
का महत्वपरू्ण कार्य बिना रूके किया।

 अगं्रेजों ने भारत में जिस औपचारिक शिक्षा की शरुूआत 
की थी, उसका उद्देश्यं “शरीर से भारतीय पर मन से अगं्रेज” 
क्लर्क  पैदा करना था। इसलिए उन्होंने न तो शिक्षा के व्यापक 
प्रसार पर बल दिया और ना ही तार्कि क और वैज्ञानिक शिक्षा 
पर। ज्योतिबा-सावित्रीबाई ने सिर्फ  शिक्षा के प्रसार पर ही नहीं 
बल्कि प्राथमिक शिक्षा में ही तार्कि क और वैज्ञानिक शिक्षा पर 
बल दिया। अधंविश्वासों के विरूद्ध जनता को शिक्षित किया। 
आज जब ज्योतिषशास्त्र  को फासीवादी सरकार द्वारा शिक्षा 
का अगं बनाने की कोशिश हो रही ह,ै तमाम सारी अतार्कि क 
चीजें पाठ्यक्रमों में घोली जा रही हैं तो ऐसे में ज्योतिबा-
सावित्री के संघर्ष का स्मरण करना जरूरी हो जाता ह।ै

ज्योतिबा और सावित्री ने शिक्षा का ये प्रोजेक्ट अगं्रेजी 
राज्यसत्ता पर निर्भर रह े बिना चलाया। चाह े वो लड़कियों 
की पाठशाला हो या प्रौढ़ साक्षरता पाठशाला, उन्होंने सिर्फ  
जनबल के दम पर इसे खड़ा किया और चलाया। अड़चनों 
व संकटों का सामना अत्यन्त बहादरुी से किया। ज्योतिबा ये 
भी समझने लगे थे कि अगं्रेज राज्यसत्ता  भी दलितों की कोई 
हमदर्द नहीं ह।ै इसीलिए उन्होंने किसान का कोड़ा में लिखा 
था कि अगर अगं्रेज अफसरशाही व ब्राह्मण सामन्तशाही की 
चमड़ी खरूच कर दखेी जाये तो नीच ेएक ही खनू मिलगा यानी 
कि दोनों में कोई अतंर नहीं ह।ै

शिक्षा के क्षेत्र में इतना क्रान्तिकारी काम करने वाली 
सावित्रीबाई का जन्मदिवस ही असली शिक्षक दिवस ह ैपर ये 
विडबना ह ैकि आज एक ऐसे व्यीक्ति का जन्मदिवस शिक्षक 

सावित्रीबाई फुले की लड़ाई आगे बढ़ाओ, नई शिक्षाबन्दी के 
विरोध में नि:शुल्क शिक्षा के हक़ के लिए एकजटु हो जाओ!

(सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस पर नौजवान भारत सभा द्वारा निकाले गये परचे का अंश)
दिवस के रूप में मनाया जाता ह ै जिस पर थीसिस चोरी का 
आरोप ह ैऔर जो वर्ण व्यवस्था का समर्थक था।

सावित्रीबाई के समय भी ज्यादातर गरीब शिक्षा से वंचित 
थे और दलित उससे अतिवचित थे। आज शिक्षा का पहले 
के मकुाबले ज्यादा प्रसार हुआ ह।ै पर फिर भी व्यापक गरीब 
आबादी आज भी वंचित ह ैऔर दलित उसमें भी अतिवचित 
हैं। स्वतंत्रता के बाद राज्य सत्ता ने शिक्षा की परूी जिम्मेदारी से 
हाथ ऊपर कर लिये और 1991 की निजीकरण, उदारीकरण 
की नीतियों के बाद तो उसे परूी तरह बाजार में लाकर छोड़ 
दिया ह।ै सरकारी स्कूलों  की दरु्व्यवस्था व निजी स्कूलों  व 
विश्वविद्यालयों के मनमाने नियमों व अत्यधिक आर थ्िक 
शोषण के कारण पहले ही दरू रही शिक्षा सामान्य गरीबों की 
क्षमता से बाहर चली गयी ह।ै आज एक आम इसंान अपने 
बच्चों को डॉक्टर या इजंीनियर बनाना तो सपने में भी नहीं 
सोच सकता। स्वतंत्रता के 70 साल बाद भी साक्षरता सिर्फ  64 
प्रतिशत पहुचँी ह।ै आज शिक्षा और विशषेकर उच्च शिक्षा 
के दरवाजे सिर्फ  अमीरों के लिए खलेु हैं। शिक्षा की अत्यन्त 
सजृनात्मक क्रिया शिक्षण माफिया के लिए सोने के अण्डे 
दनेे वाली मरु्गी हो गयी ह।ै अनिवार्य शिक्षा, छात्रवतृ्तियाँ व 
आरक्षण आज खते में खड़े बिजकूा की तरह हो गये हैं जिसका 
फायदा आम महेनतकश को नहीं या बहुत कम मिल पा रहा 
ह।ै आज एक बार फिर से गरीबों व विशषेकर दलितों व अन्य  
वंचित तबकों से आने वालों पर नयी शिक्षाबन्दी लाग ूहो गयी 
ह।ै आज सावित्रीबाई को याद करते हुए हमें ये विचार करना 
होगा कि उनके शरुू किये संघर्ष का आज क्या  हुआ? नयी 
शिक्षाबन्दी  को तोड़ने के लिए सभी गरीबों-महेनतकशों की 
एकजटुता का आह्वान कर सबके लिए नि:शलु्क शिक्षा का 
संघर्ष हमें आगे बढ़ाना होगा।

सावित्रीबाई ने पहले खदु सीखा व सामाजिक सवालों पर 
एक  क्रान्तिकारी अवस्थिति ली। ज्योतिबा की मतृ्यु के बाद भी 
वो अन्तिम साँस तक जनता की सेवा करती रहीं। उनकी मतृ्यु 
प ल्ेगग्रस्त  लोगों की सेवा करते हुए हुई। अपना सम्पूर्ण जीवन 
महेनतकशों, दलितों व स्त्रियों के लिए कुर्बान कर दनेे वाली 
ऐसी जझुारू महिला को नौजवान भारत सभा की तरफ से हम 
क्रान्तिकारी सलाम करते हैं व उनके सपनों को आगे ले जाने 
का संकल्प लेते हैं। l
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“ज्ञान के बिना सब खो जाता है

ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं

इसलिए खाली न बैठो और जा कर शिक्षा 	

    लो

तमु्हारे पास सीखने का सनुहरा मौका है

इसलिए सीखो और जाति के बन्धन तोड़ो”

l

“गलुाब का फूल 

और फूल कनेर का

रंग रूप दोनों का एक सा

एक आम आदमी 

दसूरा राजकुमार

गलुाब की रौनक दसेी फूलों से

उसकी उपमा कैसी?”

l

सावित्रीबाई फुले की चार शीषर्क विहीन कविताएँ
सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस (3 जनवरी ) के अवसर पर

कविता

“पत्थर को सिदरू लगाकर 

और तेल में डुबोकर

जिसे समझा जाता ह ैदवेता

वो असल में होता ह ैपत्थर”

l

हमारे जानी दशु्मन का 

नाम ह ैअज्ञान

उसे धर दबोचो

मज़बतू पकड़ कर पीटो

और उसे जीवन से भगा दो
l
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शहीद उधम सिंह अमर रहें !
जन्म : 26 दिसम्बर, 1899 (सुनाम, जिला संगरूर, पंजाब, भारत)

  शहादत : 31 जलुाई, 1940 (पेण्टोविले जेल, लन्दन, ब्रिटेन में फासँी)

26 दिसम्बर को अमर शहीद उधम सिंह का 118 वा ँजन्मदिवस था। भारत के आज़ादी आन्दोलन के 
उधम सिंह अमर सेनानी रहे हैं। अमतृसर के जलियांवाला बाग़ हत्याकाण्ड को भला कौन भलू सकता है! 
यहा ँपर 13 अप्रैल सन ्1919 को वैशाखी वाले दिन निहत्थी जनता पर अगं्रेजों  ने गोलिया ँचलवा दी थी। 
इस गोलीकाण्ड में हज़ारों  लोग घायल और शहीद हुए थे। गोली चलाने का हुक्म ‘जनरल एडवर्ड हैरी 
डायर’ नामक अगं्रेज अफ़सर ने दिया था किन्तु इसके पीछे पंजाब के तत्कालीन गवर्नर जनरल रहे ‘माइकल 
ओ’ डव्ायर’ का हाथ था। ब्रिटिश सरकार इस हत्याकाण्ड के माध्यम से पंजाब की जनता को आतंकित 
करना चाहती थी। पंजाब के तत्कालीन गवर्नर ‘ओ’ डव्ायर’ ने ‘जनरल डायर’ की कार्रवाई का अन्त तक 
न सिर्फ़  समर्थन किया बल्कि उसका बचाव भी किया। उस समय बाग़ में उधम सिंह भी मौजदू थे। उन्ह ोंने 
इस ख़नूी दृश्य को अपनी आखँों  से देखा था। गोरी हुकूमत द्वारा रचे गये इस कत्लेआम से क्षुब्ध होकर उधम 
सिंह ने इसके ज़िम्मेदार पंजाब के तत्कालीन गवर्नर को मौत के घाट 
उतारने का फ़ैसला लिया। गोलीकाण्ड के क़रीब 21 साल बाद, 13 मार्च 
1940 को लन्दन के एक हॉल में उन्ह ोंने ‘माइकल ओ’ डव्ायर’ को 
गोलियों  से निशाना बनाया और ख़त्म कर दिया। ‘ओ’ डव्ायर’ की हत्या के 
बाद उधम सिंह भागे नही ं बल्कि उन्ह ोंने अपनी गिरफ़्तारी दी। उधम 
सिंह शहीद भगतसिंह से प्रभावित थे और उन्हें अपना आदर्श मानते थे। 
मकुदमे के दौरान उधम सिंह ने कहा, “ मेरे जीवन का लक्ष्य क्रान्ति है। 
क्रान्ति जो हमारे देश को स्वतन्त्रता दिला सके। मैं अपने देशवासियों  को 
इस न्यायालय के माध्यम से यह सन्देश देना चाहता हूँ  कि देशवासियो! मैं तो शायद नही ंरहूँगा। लेकिन 
आप अपने देश के लिए अन्तिम सांस तक संघर्ष करना और अगं्रेजी शासन को समाप्त करना और ऐसी 
स्थिति पैदा करना कि भविष्य में कोई भी शक्ति हमारे देश को गुलाम न बना सके”। इसके बाद उन्ह ोंने 
हिन्दुस्तान ज़िन्दाबाद! और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो! नारे बुलन्द किये। 

उधम सिंह हिन्दू , मसु्लिम और सिख जनता की एकता के कड़े हिमायती थे इसीलिए उन्ह ोंने अपना नाम 
बदलकर ‘राम मोहम्मद सिंह आज़ाद’ रख लिया था। वे इसी नाम से पत्रव्यवहार किया करते थे और यही 
नाम उन्ह ोंने अपने हाथ पर भी गुदवा लिया था। उन्ह ोंने वसीयत की थी कि फासँी के बाद उनकी अस्थियों  
को तीनों  धर्मों के लोगों  को सों पा जाये। अंग्रजों  ने इस जांबाज को 31 जलुाई 1940 को फासँी पर लटका 
दिया। सन ्1974 में उधम सिंह की अस्थियों  को भारत लाया गया और उनकी जैसी इच्छा थी उसी के 
अनसुार उन्हें हिन्दू , मसु्लिम और सिख समदुायों  के प्रतिनिधियों  को सौपं दिया गया। हिन्दुओ ंने अस्थि 
विसर्जन हरिद्वार में किया, मसुलमानों  ने फतेहगढ़ मस्ज़िद में अन्तिम क्रिया की और सिखों  ने करन्त साहिब 
में अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न की। देश की आज़ादी और एकता की खातिर जीने और मरने वाले शहीद उधम 
सिंह को हमारा क्रान्तिकारी सलाम!

(नौजवान भारत सभा और दिशा छात्र संगठन के द्वारा जारी परचे का अंश)

विरासत
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समाज 

10 और 11 अगस्त  को बाबा राघव दवे मडेिकल कॉलेज 
अस्पताल के आईसीय ूऔर नवजात बच्चों  के आईसीय ूमें 
नन्हें  मासमू बच्चे ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रह े थे। 
अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल था। माँ-बाप भाग-भाग 
कर दवाइयाँ, सईू, ग्लूकूोज़ की बोतलें ला रह ेथे और शीश ेकी 
दीवार से अपने नन्हें कलेजे के टुकड़ों को दम तोड़ता दखे रह े
थे। बेहद त्रासद घड़ी थी, चारो ओर रोने बिलखने की आवाजें, 
तौलिये और चादारों में लिपटी नन्हें ेमासमूों की लाशें, आसँओु ं
से भीगे माँ-बाप के चहेरे। माँ-बाप और परिवारजन महससू कर 
रह ेथे या उन्हें  साफ नज़र आ रहा था कि उनके नन्हें बच्चों की 
मौत की वजह मात्र बीमारी नहीं ह।ै आक्सीजन की लगातार 
नीच ेगिरती सईू जो आक्सीजन के नहीं होने का संकेत द ेरही 
थी। आक्सीजन के बिना गम्भीर रूप से बीमार बच्चों की हालत 
बद से बदतर होती जा रही थी। परिजनों को समझ आ रहा था 
कि अचानक इतनी जल्दी-जल्दीे दम दोड़ रह ेबच्चे की वजह 
आक्सीजन की कमी ह।ै चन्द आक्सीजन सिलिण्डर और एम्बू  
पम्प  इतने गंभीर रूप से बीमार बच्चों  के लिए पर्याप्त नहीं थे। 
48 घण्टों में 30 बच्चे और 3 दिनों में 70 बच्चे हमशेा के लिए 
सो गए, खामोश हो गए। माँ-बाप परिजन असहाय खड़े दखेते 
रह ेक्योंकि उनके पास और कोई दसूरा विकल्प नहीं था। यहॉ ं
इलाज के लिए आने वाली गरीब महेनतकश आबादी महगँी 
स्वास्थ्य सवुिधाओ ंको वहन नहीं कर सकती। कोई दिल्ली में 
मज़दरूी करता ह,ै कोई सिक्युरिटी गार्ड ह,ै कोई रिक्शा चलाता 
ह ैतो कोई निर्माण मज़दरू ह।ै महीने में 6 से 7 हजार से ज्यादा की 
कमाई किसी की नहीं। ऐसी महेनतकश गरीब आबादी मजबरू 
ह ै अपने लाडलों और प्रियजनों को ऐसे ख़स्ताहाल सरकारी 
अस्पतालों में ले जाने के लिए जहॉ ंन सफाई होती ह ैऔर न 
दवाई। माता-पिता अपने मतृ बच्चों को ले जा रह ेथे और उन्हें 
रोते बिलखते जाता दखे कर भी कतार में दसूरे मॉ-ंबाप अपने 
बच्चों को लिये खड़े थे। इससे बड़ी त्रासद और असहाय स्थिति 
और क्या होगी।

पाच दिनों में हुई 70 मासमूों की मौत के लिए नि:संदहे 
ऑक्सीजन आपरू्ति को रोक दिया जाना जिम्मेपदार था। 
ऑक्सीजन आपरू्ति करने वाली कम्पनी, पषु्पा सेल्स प्राइवेट 
लिमि‍टड का भगुतान अस्पताल ने छ: महीने से नहीं किया था। 
पिछले छ: महीने में अस्पताल को 13 नोटिस जारी करने के 
बाद कोई प्रतिक्रिया या भगुतान नहीं मिलने की स्थिति में पषु्पा 
कम्पनी ने 10 और 11 अगस्त को ऑक्सीजन की आपरू्ति 

नन्हीं सी लड़की
ये मैं हू ँतुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देते
मैं कितने ही दरवाजे गई
लेकिन कोई मुझे देख नहीं सका 
क्योंकि मरने के बाद लोग दिखते नहीं।

कुछ महीने पहले
मैं 10 अगस्त  को गोरखपुर में मरी 
मुझसे पहले मेरा जुड़वा भाई मरा
मैं और मेरा जुड़वा भाई आज 10 दिन के हैं
मरने के बाद बच्चे बढ़त नहीं

मेरा भाई साँस नहीं ले पा रहा था
फिर उसे हिचकिया आई ं
और कुछ देर में वह शांत  हो गया
चंद घण्टों बाद मेरी साँसें अटकी 
खून की उल्टिया हुई
और फिर मैं भी शान्त हो गई
आस-पास के अन्ये कई बच्चों की तरह

मैं तुम्हारे पास आई हू ँ
लेकिन मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए 
मरी हुई मैं और दफन मेरा भाई
कुछ खा नहीं सकते
10 दिन के हैं हम 
हमें तो पता भी नहीं कि मिठाईयाँ कैसी होती हैं
हाँ चार साल का दीपक और बारह साल की वन्दना 
कहते हैं कि बड़ी अच्छी लगती हैं
लेकिन अब वे भी खा नहीं सकते

मैं तुम्हारा दरवाजा खट-खटा रहीं हू ँ
यह पूछने के लिए कि
हम क्यों  नहीं जान सके कि मिठाइया क्या होती हैं?
हम क्यों  नहीं भाग तितलियों के पीछे?
दीपक और वन्दना अब क्यों  नहीं खा सकते मिठाई?
और हमारे जैसे हज़ारो-हज़ार यहाँ क्यों  हैं 
बस दस दिन के, कुछ महीनों के
चार साल के, या दस या बारह के?
बच्चे तो बड़े होने के लिए होते हैं न ? 

(नाजि़म हिकमत की कविता ‘द लिटिल गर्ल’ से प्रेरित)

गोरखपुर हत्याकाण्ड से आश्वित्ज़* की गंध आती है 
l लता

*आश्वित्ज़ फासीवादी जर्मनी का एक यातना शिविर था.
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बन्द कर दी। बीआरडी अस्पताल पर कुल बकाया राशि रु. 
68,65,702 थी। मनुाफे की हवस में अन्धी कम्पनी से यह उम्मीद 
करना कि वह संवेदनशीलता का परिचय दतेे हुए आपरू्ति बन्द 
नहीं करेगी चूकँि इस अस्पताल में मखु्य रूप से इनसेफलाइटिस 
और जापानी बखुार से पीडि़त बच्चे ेआते हैं और यह साल का 
वह समय ह ैजब सबसे भारी संख्या‍ में बीमार बच्चे आते हैं, यह 
कामना चाद माँगने के समान होगी। कम्पनी ने ऑक्सीजन की 
आपरू्ति बन्द कर दी और अचानक से शिशओु ंकी मौत राष्ट्रीय 
ख़बर बनी। ख़बर आग की तरह फैलने लगी। 11 अगस्त की 
रात जिला मजिस्ट्रेेट राजीव रौतेला द्वारा ऑक्सीजन की आपरू्ति 
बन्द हो जाने से अचानक शिशओु ंकी मतृ्यु की संख्या में वदृ्धि 
की पषु्टि के बावजदू योगी ने अपनी अपनी असंवेदनशीलता का 
परचम लहराते 13 अगस्त की प्रेस कॉफ्रें स में बच्चोंं की मतृ्यु 
के लिए जिम्मेदार बीमारियों की परूी सचूी पढ़ डाली। लेकिन 
योगी आदित्यतनाथ ने एक बार भी ऑक्सीजन की आपरू्ति 
में हुई कमी को स्वीकार नहीं किया। स्वीकार करना तो बड़ी 
बात हो जाती उन्होंने तो एक बार इसका जिक्र भी नहीं किया। 
अभिभावकों के आक्रोश, जन प्रदर्शनों और मीडिया के दबाव 
में आ कर दबी जबुान में आपरू्ति की कमी को योगी महराज ने 
स्वीकार किया और फिर दहाड़ कर कहा कि दोषियों को ऐसी 
सज़ा मिलगी कि दसूरे ऐसा कुछ करने के पहले सोचेंगे। 27 से 
29 अगस्त के बीच एक बार फिर 42 बच्चों ़ की मौत हुई और 
जब लोग सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगे, इसके बाद 30 
अगस्त आदित्यनाथ ने कहा ''मझु ेतो ये भी कभी-कभी लगता 
ह ैकि कहीं ऐसा ना हो, लोग अपने बच्चे, जैसी ही दो साल के 
हों, सरकार के भरोसे छोड़ दें, कि सरकार उनका पालन पोषण 
करें।'' इस किस्म के बयान दिखाते हैं कि आश्वित्ज़ को अजंाम 
दनेे वाल लोगों की मानसिकता कैसी थी। इन आदमखोर भड़ेिये 
को समझाया नहीं जा सकता ह ैकेवल ख़त्म किया जा सकता 
ह।ै पिछले 6 महीने में अब तक बीरआरडी अस्पताल में 1,317 
बच्चों  की जाने जा चकुी हैं और इस बीच योगी स्वयं दो बार 
बीआरडी अस्पताल का निरीक्षण कर चकुा ह।ै योगी 1998 से 
लगातार सांसद चनुा गया ह ैऔर हर चनुावी भाषण में बच्चों 
की मौतों को मदु्दा बनाता था। अस्पताल में मात्र ऑक्सीजन की 
आपरू्ति को लेकर दिक्कत नहीं ह,ै अस्पताल में न दवा ह,ै न सईू 
ह ैयहॉ ंतक की रूई और पट्टी तक नहीं ह।ै सफाई की जो हालत 
ह ैवह किसी से छुपी नहीं। आईसीय ूऔर नवजात बच्चों के 
आईसीय ूमें अपनी क्षमता से हमशेा 10 गनुा ज्यादा बच्चे रहते 
हैं। नवजात शिशओु ंको जिस वार्मर पर रखा जाता ह ैउसे चार-
चार बच्चे  साझा करते हैं जबकि संक्रमण से सरुक्षा के लिए 
एक वार्मर पर एक ही शिश ुहोना चाहिए। अस्पताल प्रशासन 
माता-पिता से यह प्रपत्र भरवाते हैं कि वे वार्मर को साझा करने 
की अनमुति द ेरह ेहैं और इसकी वजह से हुए किसी भी प्रकार 

के संक्रमण के लिए अस्पताल जिम्मेदार नहीं ह।ै ये समस्यायें 
अक्सर स्थानीय अखबारों में छपती रहती हैं।

योगी आदित्यनाथ ने एक अन्य भाषण में बच्चों की मौत 
पर बयान दतेे हुए यह भी कहते हैं कि बच्चों की मौत के लिए 
जनता खदु ह।ै इसके अनसुार जनता की गंदगी, खलेु में शौच 
और व्यक्तिगत सफाई बच्चों की मौत जिम्मेदार ह।ै स्वास्थ्य, 
सफाई, नौकरी, पढ़ाई जब सब की जिम्मेदारी जनता स्वयं उठा 
लेगी तो सवाल उठता ह ैकि आखिर मादी जी और योगी जी 
सरकार चलाने की जिम्मेदारी अपने पास क्यों रख ेहैं?

मात्र 68 लाख रुपये की कमी और 72 मासमूों की जाने 
चली गई।ं रोते-बिलखते मॉ-ंबाप कभी अपने जिगर के टुकड़ों 
की किलकारी नहीं सनु पायेगें, उनकी हसँी, उनके बेतकेु सवाल, 
उनकी तोतली बोली, उनकी शरारतें सब दफ्न हो गई ंऔर एक 
शनू्य के साथ खाली हाथ वे लौटे अपने घर। लोगों में आक्रोश 
भी था, दो-तीन दिनों से चपु-चाप ये अपने नन्हें मासमूों को 
तड़पते मरता दखे रह ेथे लेकिन उनकी मौत के बाद चपु नहीं रहें। 
उन्होंने मतृ्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम की माँग की, लेकिन 
कुछ लोगों को आनन-फानन में मतृ्यु प्रमाण पत्र थमा दिये गये, 
बाकियों को तो यह भी हासिल नहीं हुआ।

बयान-बाजि़यों, कभी इस पर कभी उस पर जिम्मेदारी मढ़ने 
के बाद भी निहायत बेशर्म फासीवादी योगी आदित्यनाथ यहाँ 
भी अपने हिन्दुतत्ववादी एजेन्डे को लाग ू करने से बाज़ नहीं 
आया। बली के बकरे की तरह डॉ. खलील को ढँूढ़ निकाला 
गया। वह डॉक्टर जो अभी अस्पताल का स्थाई डॉक्टर भी नहीं 
ह,ै जिसने अपने पैसे और प्रयास से बच्चों की जान बचाने की 
परूी कोशिश की उसे ऑक्सीजन सिलन्डर का चोर और भ्रष्ट 
करार कर दिया गया और परेू मामले का ठीकरा इसके सिर 
फोड़ दिया गया। सात लोगों के खि़लाफ गिरफ्तारी का वारन्ट 
निकला, लेकिन डॉ. खलील की गिरफ्तारी को सबसे ज्यादा 
सनसनीखजे बनाया गया। मसुलमानों को ‘अन्य’ बना कर जिस 
कदर समाज में उनके खिलाफ जहर और शक पैदा किया जाता 
ह ैयह उसी का एक और उदाहरण ह।ै डॉ. खलील तो घटना 
के बाद से लापता थे, फिर 27 और 29 तारीख के बीच एक 
बार फिर 48 बच्चों की जाने कैसे चली गयी। अब कौन से डॉ. 
खलील या डॉ. खान को ढँूढ़ कर लाये योगी सरकार। बली का 
बकरा ढँूढ़ने की भी तकनीक मोदी और हिन्दुत्ववादी फासीवादी 
सरकार जर्मनी से सीख रही ह।ै नाज़ी पार्टी और हिटलर भी ऐसे 
ही यहूदी वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को बली का बकरा बनाते थे। 

दशे के प्रधान सेवक माननीय नरेन्द मोदी जी बिना चकू 
दनुिया भर के नेताओ ंको परूी तत्परता से जन्म दिन की बधाइयाँ 
भजेा करते हैं, वह 72 मासमूों की मौत पर चपु थे। वो चपु रहते हैं 
जब भी ग़रीब महेनतकश आबादी मरती ह,ै मज़दरू दरु्घटनाग्रस्त 
होते हैं, जब दलितों पर अत्याचार होता ह,ै छात्रों पर लाठी चार्ज 
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होता ह,ै विश्वविद्यालयों में सीट-कट होता ह,ै छात्रवतृि ख़त्म 
होती ह,ै गौरी लंकेश, कलबरु्गी, पानसरे या शाहिद आजमी को 
मौत के घाट उतार दिया जात ह ैया सीवर में घटु कर भारत को 
स्वच्छ रखने वाल मरते हैं तो वो चपु रहते हैं क्योंकि उनके लिए 
आम जनता भडे़-बकरियों से ज्यादा कुछ नहीं होती और भारत 
के फासीवादियों के लिए तो वह उनसे भी गई गजु़री ह,ै यहॉ ं
तो गाय के नाम पर सैकड़ों जान गई और न जाने कितनी ली 
जाएगँी। 72 बच्चोंं की मौत के बाद योगी के इस्तीफे की मॉगं 
पर अमित शाह ने जनता के प्रति अपनी निश्छल सेवा भाव और 
संवेदनशीलता का प्रदर्शन करते हुए कहा कि भारत जैसे विशाल 
दशे में ऐसी घटनायें होती रहीं हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुई 
थी इसलिये आदित्यननाथ से इस्तीफा माँगना गैर-वाजिब ह।ै 
निश्चित ही दशे में रेल हादसे होते रहगेें, अस्पतालों में दवा इलाज 
के बिना जनता मरती रहगेी, बाढ़ में बहती रहगेी, भसू्खलन में 
दबती रहगेी। एक सौ पच्चीस करोड़ की आबादी वाल दशे में 
हजार-दो हज़ार की छोटी-मोटी संख्या में लोगों की जान जाना 
कोई बड़ी बात नहीं ह ै और इसके लिए सरकार, प्रधानमतं्री, 
मखु्यमतं्री या विभागीय मतं्रियों की जिम्मेदारी कहाँ से बन जाती 
ह?ै परन्तु अमीरजादों के बच्चों पर चोट लगने पर ये सारे नेता 
मतं्री दशे में आपातकाल लाग ूकर दतेे हैं।

 1978 से इन्सेफलाइटिस और बाद में जापानी बखुार हर 
साल मानसनू से लेकर नवम्बर महीने तक परू्वी उत्तर प्रदशे, 
बिहार और नेपाल में सैंकड़ों मासमूों की जान लेता ह।ै 1998 
से योगी आदित्यदनाथ गोरखपरु क्षेत्र के लगातार सांसद रह े
हैं। उन्होंने जनता के प्रति अपनी जिम्मेरदारी का परिचय दतेे 
हुए 2003 से लेकर 2014 तक कम से कम 12 बार संसद में 
गोरखपरु में इन्सेफलाइटिस और जापानी बखुार से मरने वाल 
बच्चों की स्थिति और खस्ता स्वास्थ्य सवुिधाओ ंपर घड़ियाली 
आसँ ूबहाए। लेकिन 2014 में कें द्र में मोदी सरकार आने के बाद 
उन्होंने एक बार भी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की ह।ै यह 
बात इतर ह ैकि बच्चों की मौत में कोई कमी नहीं हुई बल्कि 
और वदृ्धि ही हुई ह।ै 2013 में 516 मौतें, 2014 में 661: 2015 
में 221, 2016 में 694, और 16 जलुाई तक 2017 में 88 और 
इनमें 72 मौतों और जडु़ गई। अब तक कुल मौतें 1371 हैं। यदि 
मौतों में कमी की जगह वदृ्धि हुई ह ैतो योगी 2014 के बाद चपु 
क्यों हैं? अब 2017 से तो कें द्र और राज्य दोनों में इनकी ही 
सरकारें ह,ै फिर भी बीआरडी अस्पाताल की हालत उतनी ही 
खस्ता, व्यवस्था उतनी ही लचर और जनता उतनी ही बेहाल 
क्यों ह?ै जो व्यवस्था अपनी परूी जीडीपी का मात्र 5 प्रतिशत 
स्वास्थ्य पर खर्च करती हो उससे और कितनी बेहतर सवुिधा 
की उम्मीद की जा सकती ह?ै  

बीआरडी मडेिकल कॉलेज के प्राध्यापक ने 14 फरवरी 
2016 को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओ ंके डायरेक्टर जनरल 

को इन्सेनफलाइटिस के मरीजों के उपचार के लिए तत्काल 
37.99 करोड़ रुपये की राशि की माँग की थी। डायरेक्टर जनरल 
ने यह पत्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) को इस आवेदन 
के साथ आगे भजे दिया कि बीमारी की रोकथाम तत्काल शरुू 
करने के लिए तरुन्त भगुतान जरूरी ह।ै लेकिन इस पत्र पर कोई 
सनुवाई नहीं हुई और अब जब कि कें द्र और राज्य दोनों जगह 
बीजेपी की ही सरकार ह,ै ये दोनों सरकारें मिल कर भी 37.99 
करोड़ की राशि जटुा नहीं पाई। यह राशि किस प्रकार जटु पाती 
जब एक दिन के योग दिवस के आयोजन पर 2016 में 32 
करोड़ और 2017 में 22 करोड़ की राशि खर्च कर दी गई! राज्य 
में योगी और केन्द्र में मोदी इस बात से कैसे मकुर सकते हैं कि 
मात्र 68 लाख रुपये का बकाया 6 महीने से था, बात पाच या 
दस दिन की नहीं थी। मोदी सरकार ने अपने शासन का पहला 
साल परूा होने पर 55 करोड़ रुपये केवल सरकार के प्रचार में 
खर्च किये जिसमें अकेले योग दिवस की तैयारी में 32 करोड़ 
लगे। इस वर्ष योग दिवस पर 22 करोड़ खर्च किये गये (जिसमें 
अभी अलग, अलग राज्यों में खर्च किये पैसे नहीं जडु़े ह,ै यह 
बस आयशु मतं्रालय का खर्च ह)ै और अब तक इस साल मोदी 
सरकार के प्रचार का बजट 1,100 करोड़ रुपये हैं। ऐसी सरकार 
किस मुहँ से मात्र 68 लाख रुपये का भगुतान नहीं कर पाने की 
कोई न्यायसंगत वजह बता सकेगी? 1,100 करोड़ मात्र प्रचार 
का बजट के बराबर गोरखपरु में 48 महीनों में बनने वाल नये 
एम्स अस्पताल का बजट ह!ै इनकी फिजलू खर्ची में बह ेपैसे से 
कितने अस्पताल, कितने स्कूल  और कॉलेज बनाये जा सकते 
हैं। बात इतनी ह ै कि तमाम सरकारों की तरह यह सरकार भी 
जनता की दशु्मन ह।ै परन्तु ये फासीवादी इन मौतों पर खड़े होकर 
सौदबेाजी और ढोंग कर सकते हैं। इनके मुहँ से आश्वित्ज़ के 
हत्यारों की गंध आती ह।ै

बीआरडी कॉलेज में प्रति वर्ष 2500 से 3000 
इन्सेफलाइटिस के मरीज आते हैं, स्थानीय आबादी के अलावा 
बस्ती, आज़मगढ़, बिहार और नेपाल से मरीज भी आते हैं। 
1978 से अब तक इस बीमारी से मरने वालों की गिनती की 
जाये, जिनमें से 90 प्रतिशत बच्चे ेऔर नवजात शिश ुहैं, तो 
सरकारी आकँड़ों के हिसाब से इनकी संख्या 36,000 से ऊपर 
जाएगी और गैर-सरकारी स्रोतों के मतुाबिक संख्या 50,000 
को पार कर जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट राजीव रताल की बात 
मानी जाए तो इस मौसम में प्रति दिन 20 मौत ‘सामान्य’ ह।ै 
इन्सेइफलाइटिस और जापानी बखुार हर साल नियम से आने 
वाली महामारी ह,ै जो किसी भी रूप में अकस्माक श्रेणी में नहीं 
डाली जा सकती। इन मासमूों की मौत जान बझू कर मानवता 
के विरुद्ध किया गया अपराध ह।ै जिस व्यवस्था ने हर रोज 20 
शिशओु ंकी मौत को सामान्य बना दिया हो उसे कूड़ेदान में फें क 
दनेे की ज़रूरत नहीं ह?ै
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साम्राज्यवादी लुटेरे यदु्ध ों का खामियाज़ा भगुत रहे आम लोग 
lनमिता

साम्राज्यवाद के यगु में कच्चे माल, सस्ते श्रम और बाज़ार 
पर कब्ज़े के लिए सभी साम्राज्यवादी मलु्कों के बीच होड़ 
चलती रहती ह ैजो अवश्यम्भावी रूप से यदु्ध को जन्म दतेी ह।ै 
यदु्ध का सहारा साम्राज्यवादी इसलिए भी लेता ह ैताकि अति-
उत्पादन से पैदा हुए आर थ्िक संकट से भी निजात मिल सके। 
क्योंकि उत्पादक शक्तियों की तबाही पूँजीवाद के अति-उत्पादन 
के संकट के लिए संजीवनी का काम करती ह।ै	  
साम्राज्यवादी ताकतों की यही घणृित राजनीति वर्षों से मध्यपरू्व 
में हज़ारों-हज़ार लोगों की जान ले चकुी ह,ै लाखों ज़िन्दगी 
तबाह कर चकुी ह ैऔर उन्हें उनके जगह ज़मीन से उजाड़कर 
दर-दर भटकने को मजबरू कर चकुी ह।ै यह प्रक्रिया अभी तक 
जारी ह।ै

दनुिया को जनतंत्र और मानवता का पाठ पढ़ाने वाला 
अमरिका सीरिया में भी वही यदु्ध-अपराध दोहरा रहा ह ैजो उसने 
1990 में इराक में किया था, जिसमें पाच लाख बच्चे सिर्फ  भखू 
से मर गए थे। एक रिपोर्ट के अनसुार इराक़ पर लगे प्रतिबंधों की 
वजह से 5,76,000 बच्चे मर गए थे। इज़राइल की हिफ़ा 
यनूिवर्सिटी के इराक़ मामलों के विशषेज्ञ अमितज़्यार बरम के 
अनसुार 1991 से 1997 के बीच 5 लाख इराक़ी कुपोषण, 
बचाव योग्य बीमारियों, दवाओ ंकी कमी और प्रतिबन्धों की 
वजह से पैदा हुए अन्य कारणों के कारण मारे गए थे। इनमें से 
अधिकतर बढ़ेू और बच्चे थे। 

यनूिसेफ की रिपोर्ट के अनसुार उस दौरान इराक़ की 2 
करोड़ 30 लाख की आबादी में से 10 लाख लोग मारे गए थे। 
सयुंक्त राष्ट्र संघ की इजाज़त के बिना इराक़ किसी चीज़ का 
आयात नहीं कर सकता था। वहाँ कोई निवेश नहीं हो सकता 
था। इराक़ के अन्दर पैसे का लेन-दने प्रतिबन्धित कर दिया गया, 
जिससे इराक़ की परूी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गयी। वही अपराध 
अब अमरेिका द्वारा सीरिया में शरुू हो गया ह ैजिसमें 5 लाख 
बच्चों को भखूा मारकर उनकी हत्या कर दी गयी। 

सीरिया में लगातार हवाई हमले, खतरनाक गैसों, क्रू ज़ 
मिसाइलों, प्रीसिजन गाइडेड बमों की वर्षा के कारण अमरेिका 
यह बताता ह ै कि सीरिया से आतंकवाद को ख़त्म करना ह,ै 
बेगनुाहों की रक्षा करनी ह ै । अमरेिका ने यह दावा किया कि 
सीरिया की बशर अल-असद सरकार ने गहृयदु्ध में रासायनिक 
हथियारों का इस्तेमाल किया जबकि सच्चाई यह थी कि 
रासायनिक हथियारों का प्रयोग सीरिया के विद्रोहियों ने किया 
था, जिसे अमरेिका तथा दसूरे साम्राज्यवादी दशे सैन्य और 
वित्तीय मदद द ेरह ेथे।

मीडिया द्वारा लगातार लोगों में यह भ्रम फैलाने की कोशिश 
की जाती ह ै कि दनुिया के लोगों की रक्षा के लिए अमरेिका 
इस्लामी आतंकवादियों से लड़ रहा ह।ै गौरतलब ह ैकि अमरेिका 
दनुिया का सबसे बड़ा तेल आयातक दशे ह।ै यहाँ परेू विश्व की 
तेल आपरू्ति का लगभग 25 फीसदी तेल खपत होता ह।ै 
इसीलिए उसकी निगाह मध्यपरू्व के तेल भण्डार पर लगी रहती 
ह।ै पश्चिमी एशिया के कई तेल उत्पादक दशेों को इसने अपनी 
जेब में क़ैद कर रखा ह ै। कुवैत पर भी इसकी चौकीदारी ह।ै अब 
इसकी नज़र ईरान के तेल भण्डार पर ह,ै क्योंकि ईरान ने अपना 
स्वतंत्र तेल बाज़ार बना लिया ह,ै जिसमें वह डालर के अलावा 
अन्य मदु्राओ ंमें भी व्यापार करता ह ै। इसने अमरेिकी डालर को 
ज़बरदस्त चनुौती दी ह,ै इसीलिए अमरेिका ईरान पर हमला 
करने की तैयारी में ह।ै लेकिन सीरिया, जो कि ईरान को सैन्य, 
आर थ्िक और सामरिक रूप में सहयोग करता रहा ह,ै वह 
अमरेिका के राह का रोड़ा बन गया ह।ै अमरेिका का तात्कालिक 
मकसद सीरिया में आई.एस. (इस्लामिक स्टेट) का भय 
दिखाकर असद सरकार का तख्ता पलटना और ईरान को घरेना, 
जिसमें वह कामयाब नहीं हो पा रहा ह।ै यही वजह ह ैकि वह 
लगातार बम वर्षा, हवाई हमले करके आम सीरियाई लोगों की 
ज़िन्दगियों उजाड़ रहा ह।ै कई वर्षों से लगातार यदु्ध के साये में 
जीने वाल मध्यपरू्व के लोग लगातार मानसिक परेशानी से घिरे 
रहते हैं। हर वक़्त मारे जाने का डर सताता रहता ह।ै लोग अपने 
बच्चों को स्कूल  भजेने में, यहाँ तक कि अस्पताल भजेने में भी 
डरते हैं, क्योंकि आतंकवादियों के छिपे होने की आड़ लेकर 
साम्राज्यवादी स्कूलों  तथा अस्पतालों पर भी हवाई हमले करते 
हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बजुरु्ग और बच्चे प्रभावित होते हैं । 

सभी साम्राज्यवादी-पूँजीवादी हुक्मरान मानवता के दशु्मन 
और अपराधी हैं । साम्राज्यवाद का मतलब ही यदु्ध ह।ै 
साम्राज्यवाद का मतलब एकाधिकारी पूँजीपति घरानों द्वारा परूी 
दनुिया की अर्थव्यवस्था और वहाँ की जनता को अपने पैरों तले 
रखना ह।ै साम्राज्यवाद-पूँजीवाद वह परजीवी लटेुरा ह ै जो 
कम्प्यूटर के एक बटन को दबाकर किसी दशे की परूी 
अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता ह ैऔर लाखों लोगों की 
ज़िन्दगी बर्बाद कर सकता ह ै। यह मानवता को भयंकर तबाही-
बर्बादी के दहाने में झोंक दनेे की क्षमता रखता ह ै। 	

लेकिन जनता यह सब चपुचाप बर्दाश्त नहीं करेगी। मध्यपरू्व 
की जनता में साम्राज्यवादियों और अपने दशे की सरकारों के 
प्रति गहरी नफरत सलुग रही ह।ै वह मानवता के दशु्मन पूँजीपति, 
साम्राज्यवादी अपराधियों को एक दिन सज़ा जरूर सनुायेगी। 

विश्व पटल पर 
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बीते 21 जनवरी को बवाना औद्योगिक क्षेत्र में मौत और मायसूी 
की रात रही। एक पटाख ेके कारखाने में जो बवाना के सेक्टर 5 
में स्थित ह,ै में भयानक आग लगने से 17 मजदरूों की मौत हो 
गई 17 वह आकँड़ा ह ैजो सरकार द्वारा दिखाया गया ह।ै असल 
में जिस समय धमाका हुआ उस वक्त कारखाने में 42 मजदरू 
मौजदू थे एक स्त्री और एक परुुष मजदरू छत पर से कूद,े जिनके 
घायल होने की खबर ह ैइसके अलावा 40 मजदरू कारखाने 
में ही फँसे रह े पर सरकार बताती ह ै कि सिर्फ  17 लोग ही 
मरे। कारखाने के गेट पर फैक्ट्री 
के बारे में बनुियादी जानकारी 
भी नहीं थी जैसे फैक्ट्री नंबर, 
न्यूनतम वेतन, कर्मचारी संख्या 
आदि फैक्ट्री गेट पर नहीं लगे 
थे और यह हालात परेू बवाना 
औद्योगिक क्षेत्र में ही ह।ै
	 इसे दरु्घटना  न कह 
कर हत्या कहना ज्यादा उचित 
होगा। कहने के लिए तो बवाना 
में शनिवार के दिन अवकाश 
होता ह,ै पर इस दिन भी 
मालिक कारखाने को चला रहा था। मालिक अन्दर और बाहर 
से फैक्टरी में ताला लगाकर मजदरूों की जान से खिलवाड़ कर 
रहा था। वास्तव में दखेा भी जाए तो इन फैक्ट्री मालिकों के लिए 
मज़दरूों का मरना कीड़े मकोड़ों के मरने से कुछ अधिक नहीं ह।ै
यह कारखाना जहाँ धमाका हुआ पटाख ेका गोदाम था कहने के 
लिए तो दिल्ली में पटाखा बैन ह ैपर इस जैसे अवैध कारखाने 
परूी दिल्ली में चल रह ेहैं। बवाना की बात करें तो परेू बवाना में 
ही 80% कारखाने बिना पंजीकरण के चल रह ेहैं । सब अवैध 
काम दिल्ली सरकार व श्रम विभाग के अधिकारियों के नाक के 
नीच ेहोते हैं। इससे ही जड़ुी  दसूरी बात ह ैकि आज जहाँ मजदरू 
काम करते हैं वहाँ सरुक्षा के उपकरणों की क्या स्थिति ह ैइसकी 
जाँच पड़ताल का काम श्रम विभाग का ह ैपर श्रम विभाग के 

इसं्पेक्टर व अधिकारी फैक्ट्रियों में आते ही नहीं, वही कभी-
कभी आते भी हैं तो सीधा मालिक के मनुाफे का एक हिस्सा 
अपनी जेब में डाल कर चल जाते हैं। मजदरूों की मौत का एक 
प्रमखु कारण यह भी था कि कम्पनी में सरुक्षा के इतंजाम नहीं थे।
	 हादसे में जिनकी मौतें हुई उनमें से एक गर्भवती 
महिला भी थी जो दसूरे दिन ही वहाँ काम करने गई थी उसे भी 
इस मनुाफे की हवस ने बच्चे समते लील लिया। 17 मजदरूों 
की मौत की पषु्टि हुई ह,ै जिसमें 10 महिला मजदरू और 7 परुुष 

मजदरू हैं और बाकी मजदरू अब 
तक नहीं मिल पाए हैं। इन्हीं में से 
एक रीता भी थी जिसकी उम्र 18 
वर्ष थी रीता के माता-पिता दोनों 
अलग-अलग कारखानों में काम 
करते हैं, पर दोनों का काम करना 
भी परिवार के लिए आर थ्िक रुप 
से अपर्याप्त था दोनों मिलकर भी 
10-12 हजार ही कमा पाते थे 
जिसके कारण रीता को भी काम 
पर जाना पड़ा। रीता पहले दिन ही 
उस कारखाने में काम पर गई थी 

और वापस ना आ सकी। इसी घटना में एक पति पत्नी की भी 
मौत हुई ह ैजो उसी गोदाम में ही रहते थे। उनका बस अब 7 
साल का बच्चा बचा ह।ै बवाना औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे बहुत 
प्रवासी मजदरू मिल जाएगँे जो कारखाने में ही रहते हैं। दिनभर 
कारखाने में काम करने के बाद रात में उन्हें कारखानों में मौजदू 
सीलन भरें दड़बेनमुा कमरों में सोना पड़ता ह।ै इन्हीं मज़दरूों में 
से एक बेबी भी थी जिनकी वजह से ही परेू घर की आर थ्िकी 
चल रही थी। बेबी के पति भी मजदरू हैं पर शारीरिक दिक्कतों 
के कारण वह काम नहीं कर पाते। बेबी के तीन बच्चे भी हैं 
जो अभी तक यह विश्वास नहीं कर पा रह ेहैं कि उनकी माँ इन 
मनुाफाखोरों के कारण मारी गयी । सोनम भी इसी हादसे में मारी 
गई। सोनम जिनकी उम्र 23 वर्ष थी उनकी माता ने बताया कि 

बवाना की फैक्टरी में मौत का तांडव: एक रिपोर्ट
lभारत

रपट
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सोनम ही सारे घर का खर्चा उठाती थी। उसने कई कारखानों में 
काम किया ह ैदो-तीन महीने बाद सोनम की शादी होने वाली 
थी। कई महिलाए ँजो आग लगने से 1 घटें पहले कारखाने से 
निकल गई थी, उन्होंने बताया कि काम करने के बाद पटाख े
का रंग परेू हाथों को पाव में बैठ जाता ह ैऔर कई बार सांस 
लेने में भी ऐसे माहौल में तकलीफ होती थी। मरने वालों में एक 
गर्भवती महिला भी शामिल थी जो सीतापरु की रहने वाली थी। 
	जि न मजदरूों की मतृ्यु हुई ह ै उनमें से ज्यादातर 
मटे्रो विहार में रहते थे। बवाना औद्योगिक क्षेत्र में बवाना जेजे 
कॉलोनी, मटे्रो विहार, सनोठ के ज्यादातर मजदरू काम करते 
हैं। बवाना औद्योगिक क्षेत्र के हर तरफ मजदरू बस्तियाँ स्थित 
हैं, जिनमें बवाना जेजे कॉलोनी सबसे बड़ी ह।ै जहाँ डेढ़ से 
दो लाख मजदरू आबादी रहती ह।ै मटे्रो विहार, सनोठ में भी 
मखु्यतः  मजदरू आबादी ही रहती ह ैजो बवाना औद्योगिक 
क्षेत्र में ही कार्यरत ह।ै वैसे तो दिल्ली सरकार ने कागजों में 
14000 न्यूनतम वेतन किया हुआ ह,ै पर परेू बवाना में कहीं भी 
मज़दरूों को 6-7 हजार से ज्यादा मजदरूी नहीं मिलती ह ै। पीएफ, 
ईएसआई, बोनस वगैरह तो अपवाद स्वरूप ही किसी कारखाने 
में मिलता ह।ै 12 घटें से कम कहीं भी शिफ्ट नहीं लगती। 
ओवरटाइम भी डबल के बजाए सिंगल रेट पर ही मिलता ह।ै 
महिला मजदरूों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही ह।ै बहुत ऐसे 
छोटे-छोटे बच्चे भी काम करते मिलेंगे जिनकी उम्र 12-13 वर्ष 
ह।ै बवाना औद्योगिक क्षेत्र 2002-03 के आसपास बसना शरुू 
हुआ जिसमें दिल्ली के मध्य में जो औद्योगिक क्षेत्र स्थित थे, 
उन्हें दिल्ली के उत्तर पश्चिमी छोर पर बसाया गया। आज बवाना 
औद्योगिक क्षेत्र में कारखानों की संख्या 500 से 600 के बीच 
में ह।ैबवाना औद्योगिक क्षेत्र डी.एस.आई.डी.सी के अतंर्गत 
आता ह,ै जिसके चयेरमनै दिल्ली सरकार के मतं्री सत्येंद्र जैन ह।ै
	 घटना के बाद सारे नेता मंत्री अपने घड़ियाली आसँ ू
भी लेकर पहुचँ ेऔर ‘त ूनंगा-त ूनंगा’ का खले शरुू कर दिया। 
दखेा जाए तो यह सभी नेता मतं्री इन्हीं मालिकों/पूँजीपतियों 
के पैसों के दम पर चनुाव लड़ते हैं और फिर इन्हीं जोंको के 
लिए काम करते हैं। ‘आम आदमी पार्टी’ के गिरीश सोनी से 
लेकर राजेश गपु्ता जैसे नेता स्वयं कारखाने के मालिक हैं, जो 
खदु अपनी फैक्ट्री में श्रम काननू लाग ूनहीं करते, मजदरूों को 
सरुक्षा के उपकरण नहीं दतेे। यही हाल भाजपा और कांग्रेस 
के नेता मतं्रियों का भी ह।ै ऐसे अवैध काम करने के लिए 
लाइसेंस ये नेता मतं्री ही महुयैा कराते हैं। प्रीति अग्रवाल जो 
उत्तर-पश्चिमी दिल्ली की महापौर ह,ै उनका एक वीडियो भी 

सामने आया जिसमें वह अवैध कारखानों को लाइसेंस दनेे 
की बात कबलू रही हैं । अभी यह सभी पार्टियों के नेता कुत्ता 
घसीटी कर रह ेहैं और एक दसूरे को घटना का जिम्मेदार बता 
रह े हैं। इनके लिए यह आम घटना ह ै जिसमें इनको नौटंकी 
से ज्यादा कुछ नहीं करना होगा।श्रम विभाग की बात करें तो 
कैग की रिपोर्ट इनकी हक़ीक़त सामने ला दतेी ह।ै इस रिपोर्ट 
के अनसुार कारखाना अधिनियम, 1948 (Factories Act, 
1948) का भी पालन दिल्ली सरकार के विभागों द्वारा नहीं 
किया जा रहा ह-ै वर्ष 2011 से लेकर 2015 के बीच केवल 
11-25% पंजीकृत कारखानों का निरीक्षण किया गया। 
	 मुबंई के अमीरजादों के होटल में जब आग लगी 
और कुछ अमीर जलकर मरे तो सरकार ने तरंुत गैरकाननूी 
होटलों को सील कर दिया और मालिकों को गिरफ्तार कर 
लिया। अब आग बवाना में भी लगी ह ैऔर आगे ऐसी घटना 
न हो इसके लिए श्रम विभाग, एमसीडी, दिल्ली सरकार, कें द्र 
सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। उठाए ँभी क्यों क्योंकि इस 
आग में मजदरू मरे हैं और मजदरू इनके लिए एक आधनुिक 
गलुाम से ज्यादा कुछ नहीं हैं। केजरीवाल ने ₹500000 
दकेर इस परेू मामले में खदु को पाक-साफ़ दिखाने की 
कोशिश ह,ै पर केजरीवाल, श्रम विभाग अब भी बात नहीं 
कर रह ेकि अभी भी बहुत सारी फैक्ट्रियों में सरुक्षा के हालात 
नारकीय ह,ै न्यूनतम वेतन अब भी कहीं नहीं मिल रहा। इन 
सब मदु्दों पर इनकी खामोशी इनका पक्ष बयाँ कर रही ह।ै
	 इसी घटनाक्रम में एक और घटना जडु़ गई जब 25 
जनवरी को मुडंका के औद्योगिक क्षेत्र में आग लगी। आग 
इतनी भीषण थी कि इसका अदंाजा इसी से लगाया जा सकता 
ह ै कि आग गोदाम से फैक्ट्री में फैल गई और 30 दमकल 
गाड़ियों को बलुाना पड़ा। इस घटना में किसी की मतृ्यु नहीं 
हुई पर मालिक का जो नकुसान हुआ उसके लिए सांत्वना दनेे 
दिल्ली के डीएसआईआईडीसी के चयेरमनै सत्येंद्र जैन तरुन्त 
पहुचँ गए पर सरुक्षा के सवाल पर अब तक सभी चपु्पी साध े
बैठे हैं। बवाना की घटना कोई पहली घटना नहीं ह ैइससे पहले 
पीरागढ़ी में भी 2011 में 11 मजदरू जलकर मरे थे और 2008 में 
पीरागढ़ी में ही चप्पल की फैक्ट्री में भी मजदरू मरे थे पर सवाल 
अब भी ज्यों का त्यों ही बना हुआ ह ैकि फैक्ट्रियों में सरुक्षा के 
उपाय कब लाग ूकिए जाएगँें कब तक यूँ  ही श्रम काननूों का 
सरेआम उल ल्ंघन होता रहगेा और कब तक यूँ  ही पूँजीवादी 
व्यवस्था मनुाफ़े के लिए मजदरूों की जिंदगी लीलती रहगेी?
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गतिविधिया ँ  

इलाहबाद विश्वविद्यालय में छात्रवास 
की मागँ को लेकर संघर्ष  

बीते साल के पहले सत्र की शरुुआत में ही विश्वविद्यालय 
के विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस में 3 गनुा तक का इजाफा कर 
दिया गया था। दिशा छात्र संगठन समते विभिन्न प्रगतिशील 
और जनवादी छात्र संगठनों ने जब इस मदु्दे पर व्यापक संघर्ष 
चलाया तो प्रशासन को छात्रों की माँगों के आगे झकुने के 
लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन फीस वदृ्धि वापस लेने के बाद 
ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हॉस्टल की फीस में दो गनुा 
वदृ्धि कर दी। इस फीस में व्यवसायिक दर से लिया जाने वाला 
8000 रुपये बिजली के बिल के रूप में भी शामिल ह।ै छात्रों 
ने इस वदृ्धि के बारे में पहले ही अनमुान लगा लिया था। इसी 
वज़ह से पाठ्यक्रमों की 
फीस वापस कराते समय 
इस मदु्दे पर भी प्रशासन 
के साथ बातचीत की गयी 
थी, लेकिन तब तक कोई 
अधिसचूना न ज़ारी होने 
और हॉस्टल के मदु्दे के 
हाईकोर्ट में होने की बात 
कहकर पल्ला झाड़ता 
रहा। फीस वदृ्धि के चनुावी 
पार्टियों के पिछलग्गू 
छात्रसंगठनों ने इस मदु्दे को उठाया, लेकिन छात्रसंघ चनुाव के 
बीतने के साथ ही यह मदु्दा भी दसूरे मदु्दों की तरह ठन्डे बस्ते में 
डाल दिया गया, लेकिन दिशा छात्र संगठन ने छात्रों के बीच में 
हॉस्टल की फीस के सवाल को छात्रों के बीच में जिंदा रखा।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का 
दर्ज़ा मिल 12 साल बीत चकेु हैं। वर्तमान में यहाँ 26000 छात्र 
पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू (डीन स्टूडेंट वेलफेयर) 
के अनसुार विश्वविद्यालय केवल 3801 छात्रों को हॉस्टल 
महुयैा कराता ह।ै बाकी के छात्र महगँे किराए पर आसपास 
के इलाकों में किराये पर कमरा लेकर रहने के लिए बाध्य ह।ै 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरह इलाहाबाद शहर प्रतियोगी 
परीक्षाओ ंकी तैयारी का एक बड़ा केन्द्र ह,ै जहाँ परू्वी उत्तर 
प्रदशे और बिहार से वन डे एग्जाम और सिविल सर्विसेज 
की तैयारी के लिए बड़े पैमाने पर छात्र रहते हैं। अनमुान के 
मतुाबिक इलाहाबाद शहर में बाहर से आकर रहने वाल छात्रों 
की संख्या 2 लाख से ज्यादा ह।ै इन छात्रों को किराए के जिन 
कमरों में रहना पड़ता ह,ै उनमें से बहुत से तो ऐसे हैं, जहाँ दिन 

में भी सरूज की रोशनी नहीं पहुचँती। इन अधँरेे कमरों में अपनी 
परूी नौजवानी घिस दनेे के बाद छात्रों की एक बड़ी आबादी 
के हाथ निराशा ही आती ह।ै इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने 
वाल छात्रों को भी बेरोजगारों की इन्ही कतारों में शामिल हो 
जाना पड़ता ह।ै 

इसके पहले तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हॉस्टल 
के आवंटन की प्रक्रिया दशे के अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों 
से अलग थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक 
अधिकारियों ने बताया कि स्नातक प्रथम वर्ष में हॉस्टल मिल 
जाने के बाद उसमें सात सालों के लिए सीट सरुक्षित हो जाती 
थी। लेकिन सात वर्ष बीतने के बाद भी विश्वविद्यालय के 
हॉस्टलों में अवैध रूप से क़ब्ज़ा बना रहता था। जिसका नतीजा 
ये था कि हर साल जिन गिने-चनेु छात्रों को हॉस्टल की लिस्ट में 
जगह मिलती भी थी, उनमें से अधिकाँश को हॉस्टल के भीतर 
जगह नहीं मिलती थी। हर वर्ष आधा सत्र बीत जाने के बाद 

विश्वविद्यालय प्रशासन 
और जिला प्रशासन 
मिलकर विश्वविद्यालय के 
छात्रावासों पर आधी रात 
में छापा मारकर अवैध 
कमरों को खाली कराता 
था, और नए छात्रों को 
हॉस्टल में जगह दिलाता 
था, लेकिन यह केवल 
रस्म अदायगी थी। अवैध 
छात्र, जो प्रशासन के 

प्रसाद से ही हॉस्टलों में क़ब्ज़ा जमाये हुए थे, उनको इन छापों 
की सचूना पहले ही मिल जाती थी और वो सचूना पाकर फ़रार 
हो जाते थे। छापेमारी के बाद वो फिर से अपनी-अपनी जगहों 
पर पहुचँ जाते थे। कई बार तो प्रशासन ने छापेमारी से पहले 
बाक़ायदा विश्वाविद्यालय के छात्रसंघ भवन पर लाउडस्पीकर 
से घोषणा करके सचूना भी दी कि आज किस हॉस्टल में 
छापेमारी की जानी ह।ै

पिछले सत्र में विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाल छात्रों 
को जब आधा सत्र बीत जाने के बाद भी जब हॉस्टल नहीं 
मिला तो दिशा छात्र संगठन समते विश्वविद्यालय में काम करने 
वाल विभिन्न प्रगतिशील छात्र संगठनों ने ‘फोरम फॉर कैम्पस 
डेमोक्रे सी’ के बैनर तले विश्वविद्यालय में इस मदु्दे पर एक 
व्यापक आन्दोलन चलाया। आन्दोलन के दबाव और कोर्ट के 
हस्तक्षेप के चलते पिछले सत्र में सभी हॉस्टलों को वाश आउट 
कराया गया। इसके बाद इस सत्र में हॉस्टलों के अलाटमेंट से 
सम्बन्धित नए नियम बनाए गये और यह तय किया गया कि 
हर सत्र के अन्त में हॉस्टल खाली करा लिए जायेंगे और नए 
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सत्र की शरुुआत में नए सिरे से हॉस्टल दिए जायेंगे। लेकिन इन 
सब क़वायदों के बावजदू नतीजा ज्यों का त्यों रहा। नए सत्र 
में स्नातक के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाल कुछ छात्रों को 
तो हॉस्टल अलाट कर दिए गए थे, लेकिन कमरे खाली होने 
के बावजदू नयी लिस्ट ज़ारी नहीं की गयी। इतना ही नहीं, 6 
महीना बीत जाने के बाद भी हॉस्टलों में मसे चाल ूनहीं कराये 
गए। कुछ हॉस्टलों में छात्रों ने खदु पहल लेकर अस्थायी तौर 
पर प्राइवेट वेंडरों को रखा ह,ै लेकिन अधिकतर जगहों पर छात्र 
इधर-उधर से खाना खाकर बीमार होने को मजबरू हैं।

दिशा छात्र संगठन ने जब इस मदु्दे पर आन्दोलन की 
शरुुआत की तो पता चला कि कई छात्र हॉस्टल की लिस्ट 
का इन्तजार करने के बाद वापस लौट चकेु हैं, क्योंकि कमरों 
का महगँा किराया चकुा पाना उनके बस के बाहर की बात 
थी। आन्दोलन की शरुुआत में दिशा छात्र संगठन ने छात्रों 
के नाम एक अपील ज़ारी करके विभिन्न कक्षाओ ंऔर छात्र 
बहुल इलाकों में जाकर छात्रों के बीच इस परेू मदु्दे पर विस्तार 
से बातचीत की, उसके बाद विश्वविद्यालय परिसर के भीतर 
सभा करके छात्रो को एकजटु किया गया और विश्वविद्यालय 
के डीएसडब्ल्यू का घरेाव करके उनको ज्ञापन सौंपा। प्रशासन 
ने स्पष्ट तौर पर माँगों को मानने से इनकार कर दिया। इसके 
बाद दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ताओ ंने विश्वविद्यालय के 
डीएसडब्ल्यू के कार्यालय के सामने दो दिवसीय धरना दिया। 
आन्दोलन के दबाव में प्रशासन ने मसे आदि के चाल ूकरवाने 
की प्रक्रिया तेज कर दी। प्रशासन ने छात्रों के सामने अपनी 
मजबरूी बताते हुए कहा कि इन माँगों पर वह भी सहमत ह ै
पर इन चीज़ों की माँग छात्रों को सरकार से करनी चाहिये। 
दो दिवसीय धरने के बाद एक बार फिर से छात्रों को एकजटु 
करके विभिन्न छात्रावासों और डेलीगेसियों में अभियान 
चलाने के बाद दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ताओ ं ने छात्रों 
की समस्याओ ंपर केन्द्रित नाटक ‘राजा का बाजा’ का मचंन 
किया। इसके बाद पनुः प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन को 
उग्र आन्दोलन की चतेावनी दी गयी। इस बीच इन सवालों को 
लेकर  दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ताओ ं ने विश्वविद्यालय 
के दौरे पर आयी एम.एच.आर.डी. की पाच सदस्यीय टीम से 
भी मलुाक़ात की, जिन्होंने इस मदु्दे को ऊपर तक ले जाने की 
बात कही।

आन्दोलन के अगले चरण में दिशा छात्र संगठन के 
कार्यकर्ताओ ं द्वारा पनुः हॉस्टलों में जाकर छात्र-छात्राओ ं के 
बीच में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा ह,ै जिसको लेकर 
एम.एच.आर.डी. और केन्द्र सरकार को ज्ञापन सौंपा जायेगा, 
साथ ही इस मदु्दे पर कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की 
भी तैयारी की जा रही ह।ै 

दिशा छात्र संगठन द्वारा चलाये जा रह ेआन्दोलन की माँगें:

1. हॉस्टल के आवण्टन का काम शीघ्र परूा किया जाय 
और आधा सत्र बीत जाने के बाद हॉस्टल की फीस भी आधी 
की जाय।

2. आगामी सत्र से सत्र की शरुुआत के साथ ही हॉस्टल के 
आवण्टन का काम भी परूा किया जाय।

3. सभी छात्रों के लिए हॉस्टल का प्रबन्ध किया जाय और 
जिन छात्रों को हॉस्टल महुयैा नहीं कराया जा रहा ह,ै उनके 
लिए पर्याप्त डेलीगेसी भत्ते का इन्तज़ाम किया जाय।

4. सभी हॉस्टलों में फ़र्नीचर और मसे की सवुिधा बहाल 
की जाय।

5. हॉस्टल की फीस के परुाने नियम बहाल किये जायं।
6. बिजली और मसे को परू्णतः सब्सिडाईज़्ड किया जाय।

शहीद-ए-आज़म भगतसिंह के 
जन्मदिवस (28 सितम्बर) के अवसर 
पर रोहतक में विभिन्न कार्यक्रमों  का 

आयोजन
शहीद-ए-आज़म भगतसिह के जन्मदिवस के अवसर पर 

दिशा छात्र संगठन और नौजवान भारत सभा की स्थानीय 
इकाइयों के द्वारा रोहतक, हरियाणा में छः दिवसीय (26 
सितम्बर – 1 अक्टूबर) शहीद यादगारी अभियान चलाया 
गया। उक्त अभियान के तहत पहले दिन महर्षि दयानन्द 
विश्वविद्यालय में दिशा के ‘द्वारा’ भगतसिंह के जीवन पर 
आधारित एक दस्तावेज़ी फ़िल्म दिखायी गयी तथा इसके 
बाद भगतसिह के जीवन, उनके जीवन दर्शन और आदर्शों पर 
बातचीत भी की गयी। मौजदूा दौर में भगतसिह के विचारों की 
अहमियत और उन्हें आम जनता तक पहुचँाने की ज़रूरत पर 
विचार चर्चा हुई। दसूरे दिन खोकराकोट में जोकि शहर की एक 
मज़दरू और निम्नमध्यवर्गीय बस्ती ह ैमें नकु्कड़ सभाए ँऔर 
परचा वितरण के माध्यम से भगतसिह और उनके साथियों के 
विचारों को लोगों तक पहुचँाया गया। अगले दिन यानी 28 
सितम्बर को विश्वविद्यालय के अन्दर लाइब्रेरी लॉन में सभा 
का आयोजन किया गया। सभा में छात्रों को सम्बोधित करते 
हुए आज के हालात और शहीदों के सपनों के भारत के निर्माण 
की आवश्यकता पर बात की गयी। इस दौरान पसु्तक प्रदर्शनी 
और पोस्टर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। अभियान के 
तीसरे दिन  शहर के बस अड्डे पर नकु्कड़ सभाओ ंऔर परचा 
वितरण के माध्यम से आम जनता के साथ आज के हालात और 
इन्हें बदलने में शहीद भगतसिह के विचारों की प्रासंगिकता पर 
विचार साझा किये गये। शहीद यादगारी अभियान के तहत ही 
एक दिन बस अड्डे के सामने स्थित हुडा सिटी पार्क  में पसु्तक 
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प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान भी व्यापक परचा 
वितरण किया गया और पार्क  में आये लोगों को भगतसिह के 
विचारों से अवगत कराया गया। चौथे दिन शहर की इन्दिरा 
कॉलोनी में नकु्कड़ सभाए ँकरते हुए शहीदों के सन्देश को आम 
जनता तक पहुचँाया गया। अन्तिम दिन रोहतक के एक गाँव 
फ़रमाना में संगीत संध्या और नकु्कड़ नाटक ‘दशे को आगे 
बढ़ाओ’ का आयोजन किया गया।

पाच दिन तक चल इस अभियान के दौरान वक्ताओ ं ने 
विस्तारपरू्वक लोगों से अपनी बात साझा की। अभियान के 
दौरान वक्ताओ ं ने बताया कि भगतसिह और उनके साथियों 
के लिए आज़ादी की लड़ाई का मतलब था; क्रान्ति के द्वारा 
महेनतकश जनता का राज स्थापित करना, जिसमें उत्पादन, 
राजकाज और समाज के परेू ढाँच ेपर आम महेनतकश जनता 
काबिज हो। अपने क्रान्तिकारी संगठनों ‘एच.आर. ए.’, ‘एच. 
एस.आर.ए.’ और 
नौजवान भारत सभा 
के घोषणापत्रों में, 
अदालतों में दिये 
गये बयानों में, लेखों 
और जेलों से भजेे गये 
सन्देशों में भगतसिह 
और उनके साथियों ने 
बार-बार इस बात को 
साफ़ किया था कि वे 
लोग महेनतकशों के 
राज के हिमायती थे। 
भगतसिंह ने 6 जनू 1929 को दिल्ली के सेशन जज लियोनार्ड 
मिडिलटन की अदालत में अपने ऐतिहासिक बयान में कहा 
था, “क्रान्ति से हमारा अभिप्राय ह ैमटु्ठी भर परजीवी जमातों 
द्वारा आम जनता की महेनत की लटू पर आधारित, अन्याय 
पर आधारित मौजदूा व्यवस्था में आमलू परिवर्तन। समाज 
का प्रमखु अगं होते हुए भी आज मज़दरूों को उनके प्राथमिक 
अधिकारों से वंचित रखा जा रहा ह ैऔर उनकी कमाई का सारा 
धन शोषक पूँजीपति हड़प जाते हैं। दसूरों के अन्नदाता किसान 
अपने परिवार सहित दाने-दाने के लिए मोहताज हैं। दनुिया भर 
के बाज़ारों को कपड़ा महुयैा करने वाला बनुकर अपने तथा 
अपने बच्चों के तन ढँकने भर को भी कपड़ा नहीं पा रहा ह।ै 
सनु्दर महलों का निर्माण करने वाल राजगीर, लोहार तथा 
बढ़ई स्वयं गन्दे बाड़ों में रहकर ही अपनी जीवन लीला समाप्त 
कर जाते हैं। इसके विपरीत समाज के जोंक शोषक पूँजीपति 
ज़रा-ज़रा सी बातों के लिए लाखों का वारा-न्यारा कर दतेे हैं।” 
शहीदों की कुर्बानियों और आम जनता के संघर्षों की बदौलत 
दशे आज़ाद तो हुआ लेकिन अगं्रेज शासन-सत्ता समझौते के 

द्वारा दशेी पूँजीपतियों को सौंप गये। आज़ादी समाज के ऊपरी 
तबके की तिजोरियों में बन्द होकर रह गयी और व्यापक जनता 
के हिस्से में बेरोज़गारी, भखुमरी, ग़रीबी, कुपोषण, महगँाई और 
सबसे बढ़कर जात-धर्म के नाम पर आपसी बँटवारे जैसी चीज़ें 
ही आयीं हैं। वर्तमान लटेुरे ढाँच ेको ध्वस्त करके ही क्रान्तिकारी 
शहीदों के सपनों का भारत बन सकता ह ैजो बम और पिस्तौल 
से नहीं बल्कि जनता की ताक़त से बनेगा। आर थ्िक लटू, दमन, 
यदु्ध और पर्यावरणीय विनाश के रूप में पूँजीवाद की नेमतें 
इस दनुिया को रहने लायक़ नहीं छोड़ेंगी। हम जानते हैं कि यह 
रास्ता लम्बा ह,ै कठिन ह ैऔर प्रयोगों, उतार-चढ़ावों से भरा 
ह;ै पर यही एकमात्र विकल्प ह।ै यही जन-मकु्ति-मार्ग ह।ै यही 
इतिहास का रास्ता ह।ै और हर लम्बे रास्ते की शरुुआत एक 
छोटे से क़दम से ही होती ह।ै दिशा छात्र संगठन और नौजवान 
भारत सभा दशे भर में जनता की एकता कायम करने के मकसद 

से आम जन के जीवन से 
जड़ेु मदु्दों को उठा रह े
हैं। किसी भी समाज को 
बदलने में यवुाओ ं की 
अग्रणी भमूिका होती ह ै
और किसी ने ठीक ही 
कहा ह ै कि ‘इतिहास के 
रथ के पहिये नौजवानों 
के उष्ण रक्त से लथपथ 
होकर आगे बढ़ते हैं’ 
जिसकी कि भगतसिंह 
और उनके साथी जीवन्त 

मिसाल हैं। किसी भी व्यापक सामाजिक बदलाव के लिए सबसे 
पहले विचारों में क्रान्ति लाने की ज़रूरत होती ह।ै वक्ताओ ंने 
शहीदों के विचारों को जानने और समाज बदलाव के काम 
में जटु जाने के लिए लोगों का आह्वान किया। भगतसिह के 
विचारों को जानने में आम जनता की तरफ़ से मिलने वाली 
प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही।

काकोरी एक्शन के शहीदों  की शान में 
कार्यक्रम

काकोरी एक्शन के शहीदों के शहादत के अवसर पर 
रोहतक, हरियाणा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया 
गया। इसके तहत महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के पसु्तकालय 
के लॉन में पोस्टर एवं पसु्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया तथा 
काकोरी एक्शन के शहीदों की याद में निकाल गये परच ेका 
व्यापक वितरण किया गया। इसके अलावा हुडा सिटी पार्क  
में पोस्टर, पसु्तक प्रदर्शनी और परचा वितरण के माध्यम से 
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काकोरी एक्शन के शहीदों के सपनों, उनकी विरासत और उनके 
आदर्शों से आम जनमानस को परिचित कराया। कार्यक्रम के 
अन्तिम दिन शहर के बस अड्डे पर नकु्कड़ सभाओ ंके माध्यम 
से परचा वितरण किया गया। दिशा छात्र संगठन से जड़ेु मनजीत 
ने कहा कि आज के समय दशे में साम्प्रदायिकता-जातिवाद को 
लगातार बढ़ावा मिल रहा ह।ै लोगों की बनुियादी समस्याओ ं
की बजाय मन्दिर-मस्जिद और आरक्षण जैसे मदु्दों पर लोगों को 
आपस में लड़ाया जा रहा ह।ै आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी आम 
जनता बनुियादी ज़रूरतों तक से महरूम ह।ै ग़रीबी, कुपोषण, 
अशिक्षा, बेरोज़गारी इत्यादि जैसी समस्याओ ंसे लोग परेशान 
हैं। ऐसे समय में काकोरी एक्शन के शहीद हमारे लिए एक 
मिसाल के समान हैं। अशफ़ाक और बिस्मिल की दोस्ती आज 
साम्प्रदायिक सद्भावना और साझ ेसंघर्ष की प्रतीक ह।ै इसीलिए 
उनके शहादत दिवस यानि 19 दिसम्बर को आवामी एकजटुता 
के प्रतीक के रूप में मनाया जाना चाहिए।

पटना में "महान अक्टूबर क्रान्ति, 
समाजवादी संक्र मण की समस्याएँ 

और इक्कीसवी ंसदी की नई 
समाजवादी क्रान्तिया"ँ विषय पर एक 

व्याख्यान का आयोजन
अक्टूबर क्रान्ति शतवार्षिकी समिति द्वारा गत 23 दिसम्बर 

को पटना में "महान अक्टूबर क्रान्ति, समाजवादी संक्रमण की 
समस्याए ँऔर इक्कीसवीं सदी की नई समाजवादी क्रान्तियाँ" 
विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया था, जिसम े
वक्ता के तौर पर मार्क्सवादी विचारक, राजनीतिक कार्यकर्ता व 
मजदरू बिगलु अख़बार के सम्पादक अभिनव सिन्हा मौजदू थे 
। उन्होंने अपनी बात की शरुुआत बोल्शेविक क्रान्ति के सौ वर्ष 
परेू होने तथा उसके कारण दनुिया पर पड़े प्रभाव से की जिसने 
परूी दनुिया को झकझोर दिया था । इस घटना ने मानव इतिहास 
में एक नए यगु की शरुुआत की। उन्होंने बताया कि यह परूी 
दनुिया में पहला ऐसा प्रयोग था जिसम ेशोषक अल्पसंख्या पर 
शोषित बहुसंख्या का शासन था । यह एक ऐसा वर्ग समाज था 
जिसम ेराज्य सत्ता और वर्ग संघर्ष भी था । अतः कम्युनिस्ट 
समाज का समतामलूक सपना अभी सफल नहीं हो पाया था ।

उन्होंने इसके यगुांतरकारी महत्व को बताते हुए कहा कि 
इस दिन को याद करना इसलिए प्रासंगिक ह ैक्योंकि आज की 
दनुिया कई सारी प्रगतिशील एवं प्रतिक्रियावादी सम्भावनाओ ं
को लिए हुए ह,ै जिसम े दोनों सकारात्मक और नकारात्मक 
पहल ूहैं । उन्होंने फ्रांस, ऑस्ट्रिया और भारत का उदाहरण दतेे 

हुए बताया की कैसे इन दशेों में फासीवादी शक्तियाँ उभर कर 
सामने आ रही हैं । आज पूँजीवाद संकटग्रस्त अवस्था में ह ै। 
1970 के दशक से यह भीतर से एक स्थायी मन्दी का शिकार 
रहा ह ै। जो हर कुछ वर्ष पर सतह पर परिलक्षित होता ह ै, जैसे 
1997 का एशियन टाइगर्स का ढहना , डॉटकॉम बलुबलेु का 
फूटना, सबप्राइम मार्केट  का डूबना आदि । 1973 के बाद से हो 
रही लगातार मदंी तथा 2007 की भयावह मदंी के कारण तमाम 
पूँजीपति वर्ग अपनी मदंी का बोझ अलग-अलग नीतियों एवं 
नियमों के नाम पर मजदरू तथा महेनतकश वर्ग पर डालता ह ै। 
सामाजिक खर्च में कटौती, नौकरियों की कमी और नौकरियों 
में छंटनी जैसी चीजें शरुू कर दी जाती हैं ।

आज की तमाम शिक्षा व्यवस्था, दनुिया में बेरोजगारी एवं 
भखुमरी आदि का आकँड़ा पेश करते हुए उन्होंने पूँजीवाद 
की नग्न असलियत सामने रखी । यह एक व्यवस्था से पैदा 
हुई स्थिति ह,ै जिसका प्रस्थान बिन्दु ह ै- मनुाफ़ा । जिसम ेहर 
आर थ्िक, राजनीतिक और सामाजिक गति के कें द्र में मनुाफे 
की एक अन्धी हवस होती ह।ै आज सवाल इस व्यवस्था का 
ही एक क्रन्तिकारी विकल्प पेश करने का ह ै और सोवियत 
संघ पहला ऐसा दशे था जिसम ेऐसे प्रयोग किये गए , जहाँ 
सधुारवाद के ज़रिये नहीं बल्कि क्रान्तिकारी रास्ता अख्तियार 
कर यह दिखाया गया कि पूँजीवाद से बेहतर विकल्प मानवता 
के पास ह!ै

आज के पूँजीवाद की स्थिति यह ह ै कि उसे अपने द्वारा 
खडी की समस्याओ ंऔर संकटों को समझने के लिए भी मार्क्स 
की 'पूँजी' की जरुरत हो रही ह।ै बर ल्िन दीवार के गिरने का 
विजयवाद धीरे-धीरे अब संशयवाद में बदल चकुा ह ै । यह 
मरणासन्न परजीवी व्यवस्था के अपने अतंिम चरण में पहुच 
चकुा ह ै जो केवल संसार को विनाश, यदु्ध या पर्यावरणीय 
विभीषिका प्रदान कर सकता ह ै। इसलिए आज यह और भी 
आवश्यक हो गया ह ै कि हम और जोर-शोर से, और जनुनू 
के साथ समाजवाद की बात लोगों तक पहुचँायें। इसी सन्दर्भ 
में बोल्शेविक क्रान्ति को याद करना कोई रस्म अदायगी नहीं 
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बल्कि जरुरत ह ै।
आज दनुिया में लोगों के बीच का असन्तोष कई रूपों में 

सामने आ रहा ह ै। पर जब ये जन उभार एक सर्वोच्च स्तर पर 
होगा तब उसे एक सही विचारधारा और संगठन की जरुरत 
होगी, अन्यथा यह किसी न किसी रूप में सिर्फ  शासन परिवर्तन 
के रूम े में सामने आएगी, जैसे भारत में जेपी आन्दोलन के 
समय हुआ था ।

सोवियत संघ, जहाँ- विचारधारा और संगठन, दोनों मौजदू 
थे, दनुिया का पहला ऐसा दशे बना जहाँ मजदरू वर्ग ने अपने 
हाथ में सत्ता ली और पढ़े-लिख ेलोगों से ज्यादा बेहतर  ढंग 
से चलाया। यह पहला ऐसा दशे बना जिसने भखुमरी, बेघरी, 
बेरोजगारी को परूी तरह से ख़त्म कर दिया । इसने पहली बार 
(राजनीतिक और ऐतिहासिक पषृ्ठभमूि के साथ) महिलाओ ंको 
मत दनेे का अधिकार, व्यस्क सार्विक मताधिकार लाग ूकिया 
। यह पहला ऐसा दशे बना जिसने विज्ञान में नई ऊँचाइयों को 
छुआ और दनुिया में पहला वो दशे बना जिसने अतंरिक्ष में 
इसंान को भजेा। इसने कला और संस्कृति  के क्षेत्र में भी नई 
उपलब्धि हासिल की जिसका उदहारण हमें वहाँ लिखीं कई 
रचनाओ ंसे बखबूी मिलता ह ै। सोवियत समाजवाद के प्रयोगों 
ने 40 वर्षों में ही रूस को मध्ययगुीन पिछड़ेपन, बर्बरता और 
गरीबी की गर्त में पड़े एक दशे से दनुिया की सबसे तेज़ बढ़ती 
और दसूरी सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति में तब्दील कर दिया। 
इतने कम समय में इसने ऐसा सफ़र किया जो पूँजीवादी दशे 
जैसे अमरेिका, ब्रिटन आदि 200 सालों में हासिल नहीं कर 
पाए । ऐसे कई और उदाहरण उन्होंने आकँड़ों के साथ साझा 
किये तथा सोवियत समाज की उपलब्धियाँ के बारे में लोगों 
को अवगत कराया। 

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे आज पूँजीवाद के 
भाड़े के अकादमिक व गैर अकादमिक कलम घसीट लेखक 
समाजवाद की अव्यावहारिकता व इतिहास के अन्त की 
घोषणा कर रह ेह ैव इस पर दर्जनों पसु्तके लिख रह ेह ै। लेकिन 
इन सबके बावजदू इनका डर समाप्त नहीं हो रहा ह।ै क्योंकि 
सोवियत समाजवाद ने परुजोर तरीके से यह दिखा दिया था 
कि दनुिया की बहुसंख्या को गरीबी, बेरोजगारी, भखुमरी, 
भखू, यदु्ध और तबाही की नेमते दनेे वाली पूँजीवादी व्यवस्था 
का बेहतर तार्कि क विकल्प ह ै, वह विकल्प बिल्कुल  सम्भव 
और व्याहारिक ह ै। बहुत सारे विश्लेषण इस विषय पर मौजदू 
भी हैं। लेकिन ये कलमघसीट इतना ही कहते हैं कि यह तो 
पहला प्रयोग था और इसे असफल होना ही था या फला-फला 
व्यक्तियों की गलतियों की वजह से समाजवादी प्रयोग रूस में 
गिर गया। ऐसे व्याख्याओ ंमें वैज्ञानिक विश्लेषण की कमी साफ़ 

दिखती ह ै। ये नकरात्मक, निर्धारणवाद और आकस्मिकतावाद 
के छोरों के बीच दोलन करती रहती ह ै। 

आगे उन्होंने समाजवाद और साम्यवाद का जिक्र करते हुए 
दोनों के बीच के अतंर को समझाया । समाजवाद वह दौर होता 
ह ैजहाँ पूँजीवादी पनुर्स्थापना की सम्भवनाए ँबनी रहती हैं । 
जबकि साम्यवाद समाजवाद की अन्तिम सीमा ह ै। समाजवादी 
संक्रमण के आरम्भ का होना यह निश्चित नहीं करता कि 
साम्यवादी संक्रमण आएगा ही। समाजवाद में शारीरिक और 
मानसिक श्रम, नगर और गाँव तथा कृषि और उद्योग के बीच 
का फर्क  मौजदू रहता ह।ै इसका कारण यह होता ह ैकि अभी भी 
वस्तुओ ंका उत्पादन विनियम मलू्यों के तौर पर हो रहा होता ह ै
न की उपयोग मलू्यों के तौर पर । 

उन्होंने सोवियत संघ में की गयी गलतियों की तरफ इगंित 
किया जिसम ेदोनों सांगठनिक एवं सैद्धांतिक कमियाँ बतायीं 
जिनके कारणों से सोवियत संघ में पनुः पूँजीवाद की स्थापना 
हुई । साथ ही लोगों की समाजवाद को लेकर गलत अवधारणा, 
जो लोग गलत स्रोतों से जानने के कारण या परूी जानकारी न 
मिल पाने के कारण पाल लेते हैं, पर प्रकाश भी डाला ।

अन्त में उन्होंने लेनिन की जनता की जनवादी क्रान्ति का 
जिक्र करते हुए सर्वहारा पनुर्जागरण की बात की । इक्कीसवीं 
सदी में जो भी महत्वपरू्ण परिवर्तन हुए हैं उन्हें समझना, इन 100 
सालों में वस्तुगत वर्ग-शक्ति सन्तुलन में आये फर्क  को समझना 
बहुत जरुरी ह ै। 1917 के रूस तथा 2017 के भारत और भारत 
जैसे तमाम दशे जो आने वाली क्रान्ति का झझंाकें द्र बन सकतें 
हैं, इन दशेों में व्यापक तौर पर इस दिशा में काम किये जाने 
की भी बहुत आवश्यकता ह ै। आज जरूरत ह ैअक्तू बर क्रान्ति 
से शिक्षा ली जाये और भविष्य की परियोजनाए ँगढ़ी जाए। 
आज के दौर में होने वाली क्रान्तियाँ न केवल पूँजीवाद विरोधी 
अपित ुसाम्राज्यवाद विरोधी भी होंगी, यानी यह नई समाजवादी 
क्रान्तियाँ होंगी । इसके कन्धे पर सर्वहारा पनुर्जागरण व प्रबोधन 
का भी कार्यभार होगा । आज क्रान्तिकारी वाम ग्रुपों को भी 
परुाने पड़ चकेु कार्यक्रमों से चिपके रहने की कूपमन्डूकता से 
भी निजात पाना होगा ।

परेू व्याख्यान में नौजवानों को विशषे रूप से संबोधित 
किया गया। इस व्याख्यान में उनकी भागीदारी भी काफी 
सकारात्मक रही। व्याख्यान के बाद एक संवाद सत्र का भी 
आयोजन किया गया जिसमें नौजवान साथियों ने अपने प्रश्न 
पछेू। व्यख्यान में अजय सिन्हा, अनीश अकुंर, अनिल रॉय, 
अशोक सिन्हा, नन्दकिशोर सिंह व कई बदु्धिजीवी और 
संस्कृति कर्मी भी उपस्थित रह।े
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अभियान 

‘भगतसिंह राष्ट्रीय रोज़गार गारण्टी काननू’ 
बनवाने के लिए जन-संगठनों  ने 

फँूका संघर्ष का बिगुल
l विशेष सवंाददाता

आप बशेक मशहूर शायर दषु्यन्त कुमार के विचारो ंसे इत्तेफ़ाक न रखत ेहो ंपर उनका एक शेर हुक्मरानो ंकी अच्छी 
कलई खोलता ह।ै शेर ह ै- 'कहा ँतो तय था चरागा ँहर घर के लिए / कहा ँचराग़ मयस्सर नही ंशहर के लिए'। हालिया 
अख़बारी ख़बरो ंके हवाले से यह बात सामने आयी ह ैकि केन्द्र में बठैी भाजपा नीत राजग सरकार पाचँ साल से खाली 
पड़े पदो ंको समाप्त करने की ठान चुकी ह।ै कहा ँतो चुनाव से पहले करोड़ो ंरोज़गार देने के ढोल बजाये जा रह ेथ ेकहा ँ

अब खाली पदो ंपर काबिल यवुाओ ंको नियकु्त करने की बजाय पदो ंको ही समाप्त करने के लिए कमर कस ली गयी ह।ै 
देश के प्रधानमन्त्री से लेकर सरकार के आला मन्त्रीगण बहकी-बहकी बातें कर रह ेहैं। कहा जा रहा ह ैकि 'शाम तक 
200 रुपये के पकोड़े बचेना भी काफ़ी बहेतर रोज़गार है' और इसके लिए भी सरकार बहादरु अपनी पीठ थपथपा रही 
ह!ै आम जन की हालत का मज़ाक उड़ात ेहुए कहा जा रहा ह ैकि 'स्वरोजगार भी तो नौकरी ही है। नौकरी के लिए सरकार 
का मुँ ह ताकने की क्या ज़रूरत ह?ै' लेकिन बजट बनात ेसमय करो ंका बोझ जब जनता की कमर पर लादना हो तब 
सरकार को कत्तई गुमान नही ंहोता कि यह जो जनता की जबे से एक-एक दमड़ी निचोड़ी जा रही ह ैइसके बदले में जनता 
को वापस कुछ देने का भी फ़र्ज बनता ह!ै आम मेहनतकश लोग व्यवस्था का बोझ भी उठायें और कुछ मागँ भी न करें! 
यह कहा ँका न्याय है? आज देश एक अभूतपूर्व दौर से गुजर रहा ह।ै शिक्षा-स्वास्थ्य-रोज़गार के हालात भयंकर बरेु हैं 
किन्तु दूसरी और साम्प्रदायिक और जातीय दंगो ंको बढ़ावा दिया जा रहा ह।ै खुद सरकार में बठेै नेतागणो ंमें से भी बहुत 
सारे दंगो ंकी आचँ में अपनी रोटिया ँसेंकत ेनज़र आ रह ेआ रहे हैं। हाल ही में हुए गुजरात चुनाव प्रचार में सबके सामने 
आ गया ह ैकि “विकास” व “गुजरात मॉडल” के नाम पर झठू बोलकर लोगो ंको अब नही ंठगा जा सकता, इसलिए वोट 
की राजनीति फिर से मन्दिर-मस्ज़िद पर केन्द्रित हो चुकी ह।ै इसलिए अब यह समझना भी मुश्किल नही ंह ैकि 2019 
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में चुनावी प्रचार का ऊँट किस करवट बठैने वाला ह।ै यानि इसकी काफ़ी सम्भावना ह ैकि जाति-धर्म के दंगो ंमें होने वाली 
खून की बारिश में ही मतदान की फसल लहलहायेगी! ऐसे नाज़ुक वक्त में जनता का ध्यान बार-बार असल मुद्दों  की तरफ़ 
ले जाना बहेद ज़रूरी हो जाता ह।ै इसी के मद्देनज़र कुछ जनसंगठनो ंऔर यनूियनो ंके द्वारा आम जनता और ख़ासकर 
नौजवानो ंको संगठित करने का बीड़ा उठाया ह।ै नौजवान भारत सभा, दिशा छात्र संगठन, क्रान्तिकारी मज़दूर मोर्चा, 
दिल्ली आगंनबाड़ी वर्कर्स  एण्ड हेल्पर्स यनूियन, दिल्ली इस्पात उद्योग मज़दूर यनूियन सहित और भी अन्य जन संगठनो ं
के द्वारा ‘भगतसिहं राष्ट्रीय रोज़गार गारण्टी कानून’ लागू करवाने के लिए जन अभियान चलाया जा रहा ह।ै जिसके तहत 
रामलीला मैदान से संसद मार्ग मार्च, दिल्ली मार्च करत ेहुए 25 मार्च, 2018 (रविवार), सुबह 11 बज ेसरकार के 
दरवाज ेपर दस्तक दी जायेगी। उक्त अभियान के दिल्ली के संयोजक योगेश स्वामी ने ‘भगतसिहं राष्ट्रीय रोज़गार गारण्टी 
कानून’ को लागू करने की ज़रूरत पर अपनी विस्तृत बात रखी तथा प्रमुख मागँो ंको रेखाकंित किया। बातचीत का सार 
तथा प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित ह।ै

योगेश ने कहा कि रोज़गार के अधिकार को जीने का अधिकार कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नही ंहोगी। लेकिन 
देश में लम्बे समय से बरेोज़गारी का संकट बढ़ता ही चला जा रहा ह।ै तमाम सरकारें आयी ंऔर चली गयी ंकिन्तु आबादी 
के अनुपात में रोज़गार बढ़ने तो दूर उल्टा घटत ेचले गये। सरकारी नौकरिया ँनाम मात्र के लिए निकल रही ंहैं, सार्वजनिक 
क्षेत्रों  की बर्बादी जारी ह।ै केन्द्र और राज्यों  के स्तर पर लाखो-ंलाख पद खाली पड़े हैं। भर्तियो ंको लटकाकर रखा जाता 
ह,ै सरकारें भर्तियो ंकी परीक्षाएँ करने के बाद भी उत्तीर्ण उम्मीदवारो ंको नियकु्तिया ँनही ंदेती!ं परीक्षाएँ और इण्टरव्यू देने 
में यवुाओ ंके समय, स्वास्थ्य दोनो ंका नुकसान होता ह ैतथा आर्थिक रूप से परिवार की कमर ही टूट जाती ह।ै नये 
रोज़गार सृजित करने का वायदा निभाने की बात तो दूर की ह,ै सरकारें पहले से मौजदू लाखो ंपदो ंपर रिक्तियो ंको ही 
नही ंभर रही ंहैं। सरकारी खजाने से नेताओ,ं मन्त्रियो,ं नौकरशाहो ंकी सुरक्षा और ऐयाशी पर खर्च होने वाले अरबो ंरुपये 
अप्रत्यक्ष करो ंके रूप में हमारी जबेो ंसे ही वसूले जात ेहैं, तो क्या बदले में हमें शिक्षा-रोज़गार की बुनियादी सुविधाएँ भी 
नही ंमिलनी चाहिए? उल्टे आज महँगाई लोगो ंकी कमर तोड़ रही ह,ै व्यापक जनता के लिए रोज़गार ‘आकाश कुसुम’ 
हो गये हैं, कॉर्पोर�ेट घरानो ंके सामने सरकारें दण्डवत हैं तथा सत्ता के ताबदेारो ंने बड़ी ही बहेयाई के साथ बरेोज़गारी के 
घाव को कुरेद-कुरेद कर नासूर बना दिया ह।ै

बेरोज़गारी की भयंकरता की कहानी, कुछ आकँड़ों की ज़ुबानी!
उन्हों ने आगे कहा कि कुछ रिपोर्टों और आकँड़ो ंपर निगाह डालने पर रोज़गारहीनता के मामले में हम कम-से-कम 

स्वयं को तो कोसना बन्द कर देंगे! राज्यसभा में कैबिनेट राज्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद ने माना कि कुल 4,20,547  पद तो 
अकेले केन्द्र में खाली पड़े हैं। देश भर में प्राइमरी-अपर-प्राइमरी अध्यापको ंके क़रीब 10 लाख पद, पुलिस विभाग में 
5,49,025 पद, 47 केन्द्रीय विश्वविद्यालयो ंमें 6 हज़ार पद, 363 राज्य विश्वविद्यालयो ंमें 63 हज़ार पद रिक्त हैं, 36 
हज़ार सरकारी अस्पतालो ंमें 2 लाख से ज़्यादा डॉक्टरो ंके तो 11,500 मनोचिकित्सको ंके पद खाली पड़े हैं। केन्द्र और 
राज्यों  के स्तर पर क़रीब बीसियो ंलाख पद खाली हैं। एक ओर पाखण्डी गोबर-गणशेो ंको भारत “विश्वगुरू” बनता दिख 
रहा ह ैदूसरी ओर यहा ँशिक्षण संस्थानो ंऔर अस्पतालो ंमें आध ेसे अधिक पद तो खाली ही पड़े हैं! भाजपा के दिग्गजो ं
ने कभी एक करोड़ तो कभी दो करोड़ रोज़गार देने के चुनावी जमुले उछाले थ ेकिन्तु साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद 
आधिकारिक श्रम ब्यूरो के आकँड़ों  के मुताबिक सिर्फ  5 लाख नयी नौकरियो ंको जोड़ा गया ह।ै वर्ष 2012 में भारत की 
बरेोज़गारी दर 3.8 प्रतिशत थी जो 2015-16 में 5 प्रतिशत पहुँच गयी। श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण 2013-14 और 2015-
16 के बीच 37.4 लाख नौकरियो ंकी कमी दर्शाता ह।ै इपीडब्ल्यू के एक लेख के मुताबिक रोज़गार में कमी 53 लाख 
तक पहुँच गयी ह।ै केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय के आकँड़ो ंके मुताबिक वर्ष 2015 और 2016 में क्रमश: 1.55 लाख और 
2.31 लाख (पिछले आठ सालो ं में सबसे कम) नयी नौकरिया ँ सृजित हुईं। 1991 में लागू की गयी उदारीकरण-
निजीकरण की नीतियो ंने रोज़गार पर ग्रहण लगाना शुरू कर दिया था, मनमोहन सिहं सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2009 
में 10 लाख नयी नौकरिया ँसृजित हुईं थी ंजोकि ‘ऊंट के मुँ ह में जीरा’ थी ंकिन्तु इसके बाद तो हालत बद से बदतर होती 
चली गयी। सर्वे बतात ेहैं कि मोदी राज में संगठित-असंगठित क्षेत्र में 2 करोड़ रोज़गार छीने गये हैं। साखं्यिकी मन्त्रालय 
के आकँड़ो ंकी मानें तो भारत में 15 से 29 बरस के बीच की आय ुके 33,33,65,000 यवुा हैं। ‘ओईसीडी’ की रिपोर्ट 
कहती ह ैकुल यवुाओ ंकी उक्त संख्या में से 30 प्रतिशत न तो पढ़ाई करत ेहैं और न ही कोई नौकरी। साल 2013 के 
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श्रम और रोज़गार मंत्रालय के ही एक आकँड़े के अनुसार ग्रामीण और शहरी स्नातक (ग्रेजएुट) यवुाओ ंमें क्रमशः 36.4 
प्रतिशत और 26.5 प्रतिशत बरेोज़गारी दर अनुमानित ह।ै सरकारी आकँड़ो ंकी सीमा को समझत ेहुए प्रच्छन्न और 
अर्धबरेोज़गारो ंको जोड़ दें तो बरेोज़गारो ंका असल आकँड़ा 25 करोड़ से भी ज़्यादा बठेैगा।

ज़रा एक नज़र उन भर्तियो ंपर डाल लें जिन्हें अधर में लटकाकर रखा गया ह ैया फिर पूरा तो कर दिया गया किन्तु 
नियकु्ति का कही ंकुछ अता-पता नही ंह।ै 2016 में क़रीब 15 लाख़ अभ्यार्थियो ंने एसएससी-सीजीएल की परीक्षा दी 
थी। 10,661 का नौकरी के लिए चुनाव हुआ, 5 अगस्त 2017 को नतीज़ा भी आ गया किन्तु अब तक नियकु्ति नही ं
हो रही ह।ै हरियाणा कर्मचारी चयन सेवा आयोग की 2015 में नौकरिया ँनिकली थी,ं परीक्षा होकर नतीज़ा आने में दो 
वर्ष लग गये पर नियकु्ति यहा ँभी नदारद ह।ै हरियाणा में ही 2015 में पीजीटी स्कू ल अध्यापक की भर्ती निकली जिसकी 
परीक्षा तो किसी तरह से हो गयी किन्तु अभी तक साक्षात्कार नही ंहो सका ह।ै इसी प्रकार 2015 में रेलवे में गैर-तकनीकी 
पदो ंहेत ु18 हज़ार की भर्ती का विज्ञापन आया था, परीक्षा प्रक्रिया के बीच में ही 4 हज़ार पदो ंको कम कर दिया गया। 
इस भर्ती के भी दो साल गुजर गये किन्तु मेडिकल होना अभी बाक़ी ही ह।ै आरआरबी मुम्बई भर्ती की अगस्त 2015 में 
परीक्षा हुई और 30 नवम्बर 2017 को परिणाम भी आ गया किन्तु नियकु्ति के लिए अभ्यार्थी अभी तक पलक-पावँड़े 
बिछाये हुए हैं। एसएससी सीपीओ का जनवरी 2016 में विज्ञापन आया पर पेपर लीक होने के कारण परीक्षा टाल दी 
गयी फिर दोबारा परीक्षा हुई तथा पूरी प्रक्रिया होने के बाद सितम्बर 2017 में परिणाम निकला किन्तु अभी तक नियकु्ति 
नही ंहुई ह।ै इसी तरह से एसएससी सीएचएसएल की 2015 में प्री की परीक्षा हुई, मुख्य परीक्षा व टाइपिगं टेस्ट में 2 
साल गुजर गये और अन्तिम परिणाम अक्टूबर 2017 को आया किन्तु नियकु्ति के नाम पर वही ‘ढाक के तीन पात’। 
इसी प्रकार यपूी लोक सेवा आयोग ने 2013 में राज्य स्तर पर इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए फॉर्म निकाले थ,े जसेै-तसेै 
परीक्षा 2015 में हो गयी किन्तु सरकार बदल गयी पर परीक्षा परिणाम के इन्तजार में अभ्यार्थियो ंकी उम्र पाचँ बरस 
बढ़ चुकी ह।ै उत्तराखण्ड में अप्रैल 2015 में सहायक अभियन्ता की परीक्षा हुई किन्तु परीक्षा परिणाम का यहा ँभी कुछ 
अता-पता नही ंह।ै दिल्ली सेलेक्शन बोर्ड कि 2015 में फार्मास्यूटिकल की भर्ती निकली जिसकी 2015 में परीक्षा हुई 
जिसका परिणाम तो आ गया किन्तु नियकु्ति के मामले में परिणाम शून्य। इसी तरह बिहार में बीपीएससी 56-59 का 
17 महीने से परीक्षा परिणाम नही ंआया ह ैकिन्तु अगली भर्ती यानि बीपीएससी 60-62 की परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो 
चुकी ह ैतथा बीपीएससी 63 के फॉर्म भरे जा चुके हैं। झारखण्ड लोकसेवा आयोग के ढंग तो और भी निराले हैं। यहा ँ17 
साल में कुल पाचँ बार परीक्षा हुई ह ैजिसमें से भी दो बार की परीक्षा रद्द हो गयी! छठी परीक्षा का फॉर्म 2015 में निकला 
जिसकी तारीख तीन बार बढ़ायी गयी; मर-पड़ कर 18 दिसम्बर 2016 को प्री की परीक्षा हुई फिर मेंस की परीक्षा की 
तारीख़ भी दो बार बढ़ायी गयी किन्तु फिर भी परीक्षा अभी तक नही ंहुई ह!ै 2015 की भर्ती 2018 तक भी पूरी हो जाये 
तो गनीमत हो। दोस्तो! अटकी पड़ी भर्तियो ंके ये तो कुछ प्रतिनिधिक उदाहरण ही सामने हैं!

दिल्ली में 2013 में 9.13 लाख बरेोज़गार थ ेजोकि 2014 में बढ़कर 10.97 लाख हो गये यही नही ं2015 में 
इनकी संख्या 12.22 लाख हो गयी। नोटबन्दी और जीएसटी के बाद के हालात तो सामने ही हैं जब दिल्ली में ही लाखो ं
लोगो ंके मुँ ह से निवाला छीन लिया गया। आम आदमी पार्टी ने 55,000 खाली पदो ंको तरुन्त भरने और ठेका प्रथा ख़त्म 
करने की बात की थी किन्तु रोज़गार से जड़ेु तमाम मामलो ंमें यहा ँभी वही ‘ढाक के तीन पात’ हैं। हरियाणा में रोज़गार 
के हालात की बात करें तो 1966 में यहा ँरोज़गार दफ़्तर में कुल 36,522 लोगो ंके नाम दर्ज थ ेजोकि 2009 में बढ़कर 
9,60,145 हो गये। यह तो 2017 की ही बात ह ैजब मदवि, रोहतक में चपड़ासी के मात्र 92 पदो ंके लिए 22 हज़ार 
अभ्यर्थियो ंने आवेदन किया था। हरियाणा में लाखो ंयवुाओ ंको रोज़गार के अवसर मुहैय्या कराने का वायदा करने वाली 
भाजपा सरकार अब कभी तो जातिवाद और आरक्षण का धआु ँउड़ा देती ह;ै कभी गाय की पूँछ पकड़ लेती ह;ै कभी 
शतरुमुर्ग की तरह “सरस्वती नदी” में अपनी गर्दन घुसा लेती ह ैतो कभी गीता के नाम पर पाखण्ड रचने लगती ह!ै

देश की जनता के साथ भारतीय राज्य का छल
भारतीय राज्य के छल के ऊपर बात करते हुए योगेश ने कहा कि भारतीय राज्य और सरकारें देश के संविधान को 

लेकर खूब लम्बी-चौड़ी बातें करत ेहैं। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता ह ैकि ‘सभी को समान नागरिक अधिकार’ मिलने 
चाहिए और अनुच्छेद 21 के अनुसार ‘मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार’ सभी को ह।ै किन्तु ये अधिकार देश 
की बहुत बड़ी आबादी के असल जीवन से कोसो ंदूर हैं। क्योंकि  न तो देश स्तर पर एक समान शिक्षा-व्यवस्था लागू ह ै
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तथा न ही देश में करोड़ो ंलोगो ंके लिए पक्के  रोज़गार की कोई गारण्टी ह।ै हर काम करने योग्य स्त्री-पुरूष को रोज़गार का 
अधिकार मिलना ही सही मायने में उसका ‘जीने का अधिकार’ ह।ै मनरेगा में सरकार ने पहली बार माना था कि रोज़गार 
की गारण्टी देना उसकी ज़िम्मेदारी ह ैकिन्तु यह योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी। न केवल ग्रामीण और न केवल 
100 दिन बल्कि हरेक के लिए उचित जीवनयापन योग्य पक्के  रोज़गार के प्रबन्ध की ज़िम्मेदारी सरकारो ंकी बनती ह,ै यह 
हमारा जायज़ हक़ ह।ै जिसका सीधा सा कारण यह है कि सरकारी खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा जनता से आने वाले 
अप्रत्यक्ष करो ंसे भरता ह।ै यदि सरकारें जनता को शिक्षा-रोज़गार-चिकित्सा जसैी बनुियादी सुविधाएँ तक नही ंदे पाती 
तो फिर ये हैं ही किसलिए? पूँजीपतियो ंको तो करोड़ो-ंअरबो ंरुपये और सुविधाएँ खैरात में मिल जात ेहैं, बैंको ंका अरबो-ं
खरबो ंरुपये धन्नासेठो ंके द्वारा बिना डकार तक लिए निगल लिया जाता ह।ै दूसरी तरफ़ आम ग़रीब लोग व्यवस्था का 
शिकार बनाकर तबाही-बर्बादी में धकेल दिये जात ेहैं!

 हर हाथ को काम दो! वरना गद्दी छोड़ दो!!
उन्हों ने आगे कहा कि ज़रा दिमाग पर जोर डालकर सोचने पर हम समझ सकत ेहैं कि सभी को रोज़गार देने के लिए 

तीन चीज़ें चाहिए (1) काम करने योग्य हाथ (2) विकास की सम्भावनाएँ (3) प्राकृतिक संसाधन। क्या हमारे यहा ँइन 
तीनो ंचीज़ो ंकी कमी ह?ै अब सवाल सरकारो ंकी नीयत पर उठता ह।ै पूँजीपरस्त और जनविरोधी नीतियो ंको लागू करने 
में कागं्रेस-भाजपा से लेकर तमाम रंगो-ंझण्डों  वाले चुनावी दल एकमत हैं, विरोध की नौटंकी केवल विपक्ष में बठैकर ही 
की जाती ह!ै धर्म, जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाली चुनावी पार्टिया ँकेवल अपनी गोटिया ँलाल करने के 
लिए हमें आपस में बाटँती हैं। ये किसी की सगी नही,ं अन्यथा ये खाली पदो ंको भरती ंऔर शिक्षा-रोज़गार-स्वास्थ्य के 
लिए नीतिया ँबनाती।ं असल बात यह है कि मौजदूा तमाम चुनावी पार्टियो ंका मकसद ही आम जनता को ठगना ह।ै और 
आज लुटरो ंके सभी दलो ंमें से भाजपा ही पूँजीपतियो ंको रास आ रही ह।ै सवाल हम पर भी उठता ह ैकि क्या हम इस 
अधँरेे दौर को अपनी नियति मानकर बठै जायें? सरकारी अन्याय और अन्धेरगर्दी पर हम ही नही ंबोलेंगे तो भला कौन 
बोलेगा? धर्म-जाति-आरक्षण के नाम पर हम कब तक आपस में ही एक-दूसरे का सिर फोड़त ेरहेंगे? योगेश ने कहा कि 
हम केवल और केवल अपनी एकजटुता के बल पर शिक्षा-स्वास्थ्य-रोज़गार से जड़ेु अपने हक़-अधिकार हासिल कर 
सकत ेहैं। छात्रों -यवुाओ ंको इस बात को गहराई से समझना होगा। गैरज़रूरी मुद्दों  पर झगड़ो-ंदंगो ंसे हमारा कोई फ़ायदा 
नही ंहोगा। इसे हम जितना जल्दी समझ जायें उतना बहेतर ह ैवर्ना आने वाली पीढ़िया ँहमें कभी माफ़ नही ंकरेंगी! अपनी 
ज़िम्मेदारी को समझत ेहुए हमने ‘भगतसिहं राष्ट्रीय रोज़गार गारण्टी क़ानून’ बनवाने हते ुअभियान शुरू किया ह।ै  इस 
अभियान का हिस्सा बनने के लिए उन्हों ने व्यापक आबादी का आह्वान किया और कहा कि रोज़गार के ज़रूरी सवाल पर 
हमारे साथ मिल-बठैकर विचार करें तथा 25 मार्च 2018 (रविवार) को सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए 
सुबह 11 बज ेदिल्ली रामलीला मैदान पहुँचें! अभियान की प्रमुख मागँें हैं:-

1. ‘हरेक काम करने योग्य नागरिक को स्थायी रोज़गार व सभी को समान और निःशुल्क शिक्षा’ के अधिकार को 
संवैधानिक संशोधन करके मूलभूत अधिकारो ंमें शामिल करो।

2. केन्द्र और राज्यों  के स्तर पर जिन भी पदो ं पर परीक्षाएँ हो चुकी हैं उनमें उत्तीर्ण उम्मीदवारो ं को तत्काल 
नियकु्तिया ँदो।

3. केन्द्र और राज्यों  के स्तर पर तरुन्त प्रभाव से ज़रूरी परीक्षाएँ आयोजित कराके सभी खाली पदो ंको जल्द से जल्द 
भरो।

4. ‘भगतसिहं राष्ट्रीय रोज़गार गारण्टी कानून’ लागू करो; गावँ-शहर दोनो ंके स्तर पर साल के 365 दिनो ंके पक्के  
रोज़गार की गारण्टी दो, रोज़गार न दे पाने की सूरत में सभी को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रतिमाह गुजारे योग्य बरेोज़गारी 
भत्ता प्रदान करो।

5. नियमित प्रकृति के कार्य पर ठेका प्रथा तत्काल प्रतिबन्धित की जाये, सरकारी विभागो ंमें नियमित प्रकृति का कार्य 
कर रह ेसभी कर्मचारियो ंको स्थायी किया जाये और ऐसे सभी पदो ंपर स्थायी भर्ती की जाये।
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